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 13.36  bre,

 RE.  STATEMENT  ABOUT  FIRING
 ON  ADIVASIS  IN  PANCHMAHAL
 DISTRICT  OF  GUJARAT

 Shri  Ranga  (Chittoor):  Mr.  Speaker,
 you  were  good  enough  to  disallow  one
 call-attention  notice  given  by  Mr.
 Bheel  and  some  of  our  Members.  We
 accept  that  decision.  I  only  wish  to
 request  you  to  ask  the  Home  Minister
 at  his  convenience  cither  today  or  to-
 morrow  to  make  a  statement  as  to
 what  exactly  has  happened  in  regard
 to  the  firing  incidents  in  Panchmahal
 district  in  Gujarat  where  there  was
 firing  and  some  policemen  as  well  as
 adivasis  had  been  injured  and  so  on.
 I  do  not  propose  that  we  should  try  to
 seek  to  exercise  any  right  to  put  any
 questions;  I  only  want  8  statement
 from  him,

 Mr,  Speaker:  A  call-attention  notice
 was  received.  Does  he  want  to  take
 it  up?  isevaed

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri
 Nanda);  1  have  personally  no  objec-
 tion,  wd

 शी  go  fro  पाटिल  (यवतमाल)  :
 मेरा  भी  इस  पर  एक  ध्यानाकर्षण  का  नोटिस

 अध्यक्ष महोदय: उनको  अलाऊ  नहीं
 करता  दं  आपको  कैसे  अलाऊ  कर  दूं  1  क्या
 इर  कोई  इस  तरह  से  बोलता  चला  जाएगा।

 शी  त्यागी  (देहरादून)  :  कल  दिल्ली
 खुद  होगा,  तब  देखिये।

 Shri  Nanda:  There  is  no  difficulty
 so  far  as  I  am  concerned  in  esking
 the  State  Government  to  give  me
 facts,  and  I  shall  place  them  before
 the  House.  The  only  thing  is  whether
 we  go  on  extending  it....(Interrup-
 tions).

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hosh-
 tangabad):  I  have  written  to  you  about
 this  matter,  Sir,  that  we  have  been
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 taken  by  surprise  by  the  bulletin,
 Part  II  received  yesterday.

 Mr,  Speaker;  How  can  I  look  into
 that  just  now?  I  got  the  chit  just
 now?

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  |  sent
 it  one  hour  before,  not  just  now.

 Mr.  Speaker;  Tomorrow,  I  will  look
 into  that.  i

 आओ  हुकम  चन्द  कछवाय  (देवास)  :  मंत्री
 महोदय ने  कहा है  कि  मैं  जानकारी मना  लूंगा।
 मे  जानना  चाहता  हूं  कि  कब  तक  वह  गुजरात
 सरकार  से  जानकारी  मंगा  कर  हमारे  सामने
 रख  दगे ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  भा  जाएगी
 तब  रख  दगे।

 13.39  hrs.

 DEMANDS.  FOR  GRANTS—contd.

 Ministry  ofLabour,  Employment  and
 Rehabilitation—contd.

 Mr.  Speaker:  We  will  take  up  fur-
 ther  discussion  on  the  demands  of  the
 ministry  of  labour,  employment  and
 rehabilitation.  Out  of  six  hours,  one
 hour  and  five  minutes  have  been
 spent  ang  we  have  four  and  55  minu-
 tes.

 Shri  P.  हू.  Deo  (Kalahandi):  May
 I  know  if  food  and  agriculture  minis-
 try’s  demands  would  come  up  today?

 Mr.  Speaker:
 today?

 How  can  they  come

 Shri  A.  P.  Sharma  (Buxar):  Only
 four  hours  and  how  many  minutes
 have  been  allowed?

 Wir.  Speaker:  Four  hours  and  fifty-
 five  minutes  have  been  allowed.

 Shri  A.  P.  Sharma:  I  think  the
 Minister  will  reply  tomorrow.
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 Mr.  Speaker:  Yes.  It  looks  like
 that.  Any  ther  hon.  Member
 Please?

 Shri  D.  5.  Patil.
 13.41  brs,

 (Me.  Derury-SPEAKER  in  the  Chair]

 शीशे Zo  fino  पाटिल:  (यवतमाल)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  इस  विभाग  के  जो  मंत्री  हैं  उन
 से  लोगों  को  बड़ी  अपेक्षा  है  1  भारत के  जो
 पिछड़े  लोग  हैं,  गरीब  लोग  हैं  उन  के  दिल  में
 मंत्री  महोदय  से  बहुत  आशा  है  और वह  उन
 से  काफी  अपेक्षा  करते  हैं  i  यह  बड़े  गये  की
 बात  है  और  लोगों  को  बड़ी  खुशी है  कि  इस
 डिपार्टमेन्ट का  भार  श्री  जग  जीवन  राम  ने
 स्वीकार  किया  है।

 यह  जो  श्रम  मंत्रालय  की  रिपोर्टे  है  उस
 भें  बहुत  से  श्रमिक  लोगों  के  बारे  में,  उन  की
 परिस्थिति  के  बारे  में  और  उन  के  वेतन
 आदि  के  बारे  में  कहा  गया  है।  लेकिन मुझे  एक
 बत  दिखलाई  देती  है,  और  वह  यह  है,  कि  जो
 खेतिहर  मजबूर  हैं  उन  की  रिपोर्ट  में  उपेक्षा
 की  गई  है।  इस  श्रम  ,  रोजगार  कौर  पुनर्वास
 मंत्रालय  की  मांगों  पर  विचार  करते  समय
 अगर  हम  खेतिहर  श्रमिकों के  सम्बन्ध  में  जो
 नीति  है  उस  को  देखें  तो  तृतीय  और  चतुर्थ
 पंच  वर्षीय  योजना  में  उस  के  सम्बन्ध  में  दो
 बाते  लिखी  हैं  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि
 खेतिहर  श्रमिकों  की  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार
 करने  और  उन  के  ऊपर  सामाजिक  दवाव  जो  दै
 उस  से  उन  को  मुक्त  करने  का  प्रबल  किया
 जायेगा  जिस  से  वे  पीड़ित  रहते  हैं  और  दूसरा
 जो  सिद्धान्त  है  वह  यह  कि  ग्रामीण  अर्थ-व्यवस्था
 में  खेतिहर  श्रमिकों  के  लिये  नये  काम  की
 व्यवस्था की  जायेगी  खेतिहर  श्रमिकों  कौर
 अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  लोग  को  अन्य  लोगों
 के  बराबरी  के  स्तर  तक  पहुंचाने में  भी
 मदद  की  जायेगी  1  दन  लोगों  की  समस्यायें
 नपे  एक  चुनौती  के  समान  हैं  और  उनका
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 सन्तोषजनक  हत  मूंडने  की  जिम्मेदारी
 हमारे  मस्त  भारतीय  श्री  जगजीवन
 राम  पर  इस  संसद्‌  पर  और  भारतीय  समाज
 पर  है  ।  हम  को  उनका  संगठित  समाज
 बनाना है  जिस  में  खेतिहर  श्रमिकों  के  हर
 सदस्य  को  उन्नति  का  समान  प्रस बसर  मिल
 सके  ।  और  आमिर  जनता  के  मुकाबले  में
 वह  बराबर  का  सामाजिक  और  आर्थिक
 दर्जा  प्राप्त कर  सक

 भारत  में  जो  लोग  खेती  में  काम  करते
 हैं  उन  के  बारे  में  जो  रिपोर्ट  है,  एग्रीकल्चर
 लेबर  इन  इंडिया  रिपोर्ट  आफ  वि  सेकेन्ड
 एंक्वायरी, तो  उसमें  दिया  हुआ  है  कि  भारत
 में  जो  लोग  खेती  पर  काम  करने  वाले  मज़दूर
 हैं  उन  की  संख्या  बहुत  बड़ी  है।
 रिपोर्ट  में  दिया  हुआ  है  कि  वह  सन्‌  1951
 में  70  अतिशय थी  ।  उनमें से  खेतिहर
 मजदूर  जो  हैं  वह  17  प्रतिशत  थे  1  भगर इस
 तरह  से  देखा  जाये  तो  भारत  में  सिर्फ  खेती  में
 काम  करने  वाले  जो  लोग  हैं  उन  की  संख्या  3
 करोड़  15  लाख  है  और  उन  के  परिवारों की
 संख्या  अगर  देखी  जाये  तो  वह  63  लाख  है
 वे  लोग  समाज  के  पिछड़े  हुए  लोग  हैं,  बहुत
 गरीब  लोग  हैं  कौर  ऐसे  लोग  हैं  जिन  को  मूत
 कहा  जाता  है।  इतनी  बडी  संख्या  में  अर्थात
 3करोड़  15  लाख  जो  लोग  हैं,  उन  की  हालत

 क्या  है,  उन  की  लिविंग  कंडीशनर  क्या  हैं,  उन
 के  आज  के  वेतन  क्या  हैं,  इस  के  बारे  में  राज
 तक  किसी  ने  भी  नहीं  सोचा  है।

 न्यूनतम  वेतन  के  बारे  में  इस  रिपोर्टे  में  पेज
 197  पर  दिया  हुआ  है  कि  जो  अनेक  इंडस्ट्रीज

 हैं,  उन  के  जो  कर्मचारी  हैं  उन  के  ऊपर  वेज  बोर्ड
 लागू  किया  गया  है  ओर  नेशनल  वेज  बोर्ड  कायम
 हुआ  है  और  जो  ऐसे  कर्मचारी  हैं  जैसे  कि  चले-
 कार  लोग,  बीमा  कर्मचारी,  उन  के  बारे में
 फिल्म  क्यारियों  के  बारे  में,  न्यूनतम  वेतन
 बोट  नियुक्त  किया  गया  है,  लेकिन  जो  खेतिहर
 अधिक  हैं  उन  के  वेतन  के  वारे  में  कोई भ  ऐसी
 जांच  नहीं  की  गई,  कोई  वेतन  समिति  नहीं
 बनी।  राज  कहा  गया  है  कि  कृपि  का  उत्पादन
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 [श्र दे०  शि०  जटिल]
 बढ़  रहा है।  कृषि  का  उत्पादन  जो  बढ़ता  है  वह
 इस  लिये  नहीं  कि  कोई  उस  पर  पैसा  खां  करता
 है,  खाद  देता  है  या  पानी  डालता  है,  वह  इस  लिये
 बढ़ता  है  कि  श्रमिक  वहां  पर  काम  करता  है  और
 अपने  श्रम  का  पसीना उस  में  डालता है  ।
 एग्रीकल्चर प्राइस  के  बारे  में  कहा  गया  है  कि  उन
 को  एकानामिक प्राइस  और  रीजनेबल  प्राइस
 मिलनी  चाहिये।  जव  किसानों को  रिजनेबल
 प्राइस  मिलती  है  तो  जो  लोग  उस  के  खेतों में
 काम  करते  हैं,  जो  मजदूर  लोग  होते  हैं  उन  को
 भी  कम  से  कम  मिनिमम  वेज  दबो  मिलनी
 चाहिये  आज  वह  वात  नहीं  है।  आज  कुछ
 जगहों  पर  न्यूनतम  पारिश्रमिक  अधिनियम
 लाग  की  गई  हैलेकिन  हर  एक  स्टेट  में  उसे  लागू
 नहीं  किया  गया  है।  आज  खेतिहर  मजदूर
 को  सब  से  कम  पारिश्रमिक दिया  जाता  है।

 भूमिहीन  श्रमिकों  की  दशा  सुधारने  के
 लिये  और  उनको  फिर  से  बसाने  के  कार्य-
 ऋनके  लिये  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  7
 करोड़ रु  रखे  गये  थे।  लेकिन  उस  की  गति
 भी  बहुत  मन्द  है  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  दुख
 होता है  कि  चौथी  प्लान के  पहले  इधर  की
 की  जो  रिपोर्ट  दी  गई  है  उस  में  लिखा  हुआ  है
 किस  काम  के  लिये  जो  रकम  कुल  रकम  रक्खी
 गई  है  वह  5  करोड़  है  जब  की  तृतीय  योजना
 में  7  करोड़  रक्खी  गई  थी।  जब  यह  रकम
 बढ़नी  चाहिये  थी  तब  उसको  और  कम  कर  दिया
 गयाहै।

 दूसरी बात  यह  है  कि  सेटलमेंट  आफ
 लैंलेस  लेबरर  के  लिये  तृतीय  पंचवर्षीय
 योजना  में  जो  रकम  दी  जाती  थी  उस  में  75

 D.G.  (1966-67)
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 मजदूरों  से  जोड़  दिया  जाता  है ओर  कहा  जाता
 है  कि  खेतिहर  मजदूरों  के  लिये  यह  स्कीम  है  ।
 खेतिहर  मजदूरों  के  काम  को  न  देखते  हुए  जो  कुछ
 ठेकेदार  उसको  दे  देता  है  वह  उसे  मिलता  है  t
 जब  खेतिहर  मजदूरों  का  सम्बध  इस  स्कीम  से

 नहीं  है तब  यह  कहना  कि  यह  स्कीम  उनके

 लिये  है  बहुत  गलत  है  ।  इसमें  जो  रकम  दी
 गई  है  उस  के  बारे  में  भी  पब्लिक  अकाउंट्स
 कमेटी  ने  कहा  है  कि  उस  का  गलत  उपयोग
 होता है  ।  इसी  तरह  से  अगर  खेतीहर
 मजदूरों  की  प्रोग्रेस देखी  जाये  तो  मालूम
 होगा  कि  वह  बिलकुल  नहीं  हुई  है।

 एग्रीकल्चर  लेबर  इन  इंडिया,  सेकेन्ड
 ऐग्रीकल्चरल लेबर  इन्क्वायरी  रिपोर्ट  1957  मे
 यह  साफ  बतलाया  गया  है  कि  वह  बहुत  पिछड़े
 हुए  लोग  हैं।  उन  को  बहुत  कम  मिलता  है।
 नेशनल  सैम्पल  सर्वे  जो  किया  गया  उस  में
 यह  बात  बतलाई गई  है  और  नशनल  कौंसिल
 साफ  एपलाइड  रिसर्च  के  द्वारा  जो  सर्वे  किया
 गया उस  में  भी  दिया  गया  हैकि:

 “In  a  report  of  the  survey  of
 the  rural  income,  saving  and
 investment,  the  Council  has
 pointed  out  that  a  low-level  of
 the  per  capita  income  and  a  high
 degree  of  dependence  on  agricul-
 ture  continues  to  be  dominating
 feature  of  the  rural  economy.”

 और  इसमें यह  बताया:
 “Per  capita  income  in_  rural

 areas  of  India  is  as  low  as  68  paise
 per  day.”

 यानी  आज  हिन्दुस्तान  के  जो  खेतिहर
 मजदूर हैं  उनमें  हर  एक  की  प्रतिदिन
 इनकम  लोहे  वह  6s  पैसा  है।  इससे  पता
 लगेगा कि  इनकी  हालत  कैसी  है  ।  महा-
 लो नवीस  कमेटी  जो  देश  में  भाव  के  वितरण
 और  देश  के  रहन-सहन  के  स्तर  का  भ्रध्ययन
 करने  के  लिए  नियुक्त  हुई  थी  उसने  अपनी  रिपोर्ट
 में  बताया  है  कि  दो  पंचवर्षीय  योजना  में  धनिक
 लोगों  के  हाथ  में  ज्यादा  प्राय  ई  भोर  करीब
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 नोगों  के  हाथ  में  बहुत  कम  गई  और  उनमें  भी  जो
 दक्ष  क्रमिक  हैं  जैसे  का रखना  मजदूर  हैं,
 खान  मजदूर  हैं,  बागान  मजदूर  हैं,  स्कूलों  के
 अध्यापक  हैं,  उनकी  आय  तो  बढ़ी  है लेकिन
 जो  अदक्ष  देहाती  मजदूर  हैं  उनकी  आय  में  कोई
 वृद्धि नहीं  हुई  है।  यह  उन्होने पेज  4  पर  कहा
 है  इस  रिपोर्ट में  ।

 “A  notable  exception  is  agricul-
 tura]  labourers  who  do  not  seem
 to  have  a  share  in  the  increase
 in  income.”

 मह  जो  दो  तीन  रिपोर्ट  मैंने  सदन  के  सामने
 रखी  हैं  वह  इसलिए  कि  खेती  मजदूरों  की  इतनी
 बड़ी  3  करोड़  15  लाख  पापुलेशन जो  देहात
 की  है  उन  की  हालत  आज  क्या  है।  यह  मैं  अपनी
 तरफ  से  नहीं  कहता  |  गवर्नमेंट  की  अप्वाइंट  की
 हुई  कमेटीज  की  जो  रिपोर्टस  हैं  उन  से  मालूम
 होता  है  कि  उनकी  हालत  बहुत  खराब  है।

 कल  परसों  के  दिन  भपने  भारतीय  मंत्री
 नग जीवन  बाबू  का  स्टेटमेंट  मैंने  पढ़ा तो
 बहुत  प्रसन्न  हुआ।  उन्होने  कहा  कि  समाज के
 विभिन्न  वर्गों  में  राष्ट्रीय  आय  का  समुचित
 वितरण  किया  जाना  बहुत  ज़रूरी  ह।  उन्होंने  यह

 भी  कहा  कि  भारत  जेसे  देश  में  जहां  मजदूर
 लोग  अपेक्षाकृत  अशिक्षित  और  भसंगठित  हैं,
 उन्के  हितों  के  संरक्षण  के  लिए  कानूनी  व्यवस्था

 अने

 ई

 4

 ज  यदा  मग सिर
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 जो  योजनाबद्ध विकास  का  तांता  आ  रहा
 है,  पैसे  का  और  विकास  का,  उसका  उनको

 नतीजा  यह  होगा  कि  उनकी  जो  सामाजिक
 क्रान्ति  है वह  हम  लोग  कभी  रोक
 नहीं  सकेंगे  7  इसलिए  मैं  सुझाव  देना  चाहता
 हं  कि  प्लानिंग  कमीशन  ने  इसके  लिए  एक
 विभाग  खोला  है  खेतिहर  मजदूरों  के  लिए
 सेंट्रल  गवर्नमेंट  को  भी  इसके  लिए  एक  स्वतंत्र
 विभाग  खोलना  चाहिये।  यह  समस्या  हल  कैसे
 होगी?  इस  तरह  से  यह  हल  नहीं  हो  सकती।
 इस  समस्या  को  हन  करने  के  लिए  सिर्फ
 लोगों  को  जमीन  दे  देने  से  अथवा  रूरल
 बक  प्रोग्राम  खोलने  से  काम  नहीं  चलेगा  t
 इससे  इनकी  समस्या  हल  नहीं  होगी
 इसके  लिए  खेतिहर  मजदूर  कल्याण
 विभाग  खोलना  चाहिए।  कुल  मजदूरों
 के  70  प्रतिशत  तो  खेतिहर  मज़ार  हैं
 और  30  प्रतिशत  दूसरे  कारखाना मजदूर
 हैं।  30  तक  के  लोगों  के  लिए  तो  अनेक
 विभाग  भागने  खोले  हैं  लेकिन  70  प्रतिशत
 तक  के  जो  लोग  हैंउनके लिए  कोई
 विभाग  नहीं  है।  तो  खेतिहर  मजदूर
 कल्याण  विभाग  एक  खोलना  चाहिए  ।
 इसके  सिद्धान्त के  ऊपर  मैं  नहीं  जाता,
 भाप  मानते  हैं  कि  जरूर  खोलना  चाहिए।

 ;
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 [दे  शि०  पाटिल]
 वह  भी  काम  करते  हैं  लेकिन  उनके  लिए
 कोई  स्यान  नहीं  है।  इसलिए  मैं  कहना
 चाहता हूं  कि  इन  उद्योगों  की  स्थापना
 भूमिहीन  मजदूरों  के  संगठन  द्वारा  करवाई
 जाये  और  इन लोगों  कोइन  उद्योगों  के
 संचालन के  लिए  आवश्यक  प्रशिक्षण
 आदी  की  योजना बनायी  जाये।  और
 आदिवासी  लोगों  के  लिए  जैसे हम
 स्कालरशिप की  सुविधा  देते  हैं  वैसे  ही

 अनके  लिए  भी  देना  चाहिए

 अब  मैं  आखिर  में  क्योंकि  घंटी  बार
 नवार  उपाध्यक्ष  महोदय  बजा  रहे  हैं  यह  कहना
 चाहता  हं  कि  उनकी  ट्रेनिंग  की  व्यवस्था
 की  जानी  चाहिए  और  राजनैतिक  स्वाधीनता
 के  प्रकाश  में  आर्थिक  पराधीनता  नहीं  रहनी
 चाहिए  ।  संविधान  की  धारा  46  के

 अनुसार  इस  देश  में  एक  हजूर  और  दूसरा
 -मजदूर  रहना  नहीं  चाहिए  1  उस  ओर  इस  सभा
 -का ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता हें। और
 खेतिहर  मजदूर  का  सवाल,  देश  का  सवाल,
 राष्ट्रीय  प्रश्न  हो  गया  है।  इनकी  समस्या
 निश्चित रूप  से  एक  चुनौती  के  समान है

 और  इनका  सन्तोषजनक हल  ढूढ़ने की
 आवश्यकता है।  अन्यथा  सर्वसाधारण के
 लिए  यह  योजना और  प्रगति  निरयथंक हो
 जायेगी  -  इस  और  मैं  माननीय  मंत्री  जी
 का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं।

 आती  सुभद्रा  जोशी  (बलरामपुर):
 उपाध्यक्ष  महोदय,  आज  जो  श्रम  मंत्री है
 इनका  पुराना  जब  यह  श्रम  मंत्री  पहले
 थे  उस  वक्त  का  इतिहास  हिन्दुस्तान के
 मजदूर  वर्ग  को  हमेशा  याद  रहेगा।  बहुत अल्पकाल  में  जितने  कानून  मजदूरों के
 सलिए  इनके  समय  में  पास  हुए  उसके  बाद
 जहां  तक  मुझे  मालूम  है  किसी  और
 क्त में  इतने  कम  समय  में  इतने  कानन
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 प्रार्थना  करूंगी  श्रम  मंत्री  जी  से  कि  सबसे
 पहली  बात  जो एक  समाजवाद  को  लाने के
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 लिए  सबसे  पहला  कदम  है  वह  यह  है  कि
 हिन्दुस्तान  का  मजदूर  संगठित  हो  सके
 उसमें  जितनी  भी  सहायता कर  सकते  हैं
 वह  कर  और  उसको  रेकग्नाइज  करने  के
 जोभी  मुनासिब  तरीके  हों  जिससे  मजदूरों
 की  आपस  में  लड़ाई  बन्द  हो  और  वह
 अपनी  तरक्की  कर  सकें  उस  रास्ते  पर
 फौरन  से  उनको  अपनी  मिनिस्ट्री  का  ध्यान
 करना  चाहिए  और  उसके  लिए  कदम
 उठाना  चाहिए।  अब  और  तो  क्या  मुझको
 मालूम  हुमा  कितनी  मिनिस्ट्री हैं  हाव
 मिनिस्ट्री  की  बात  आरती  थी  पिछले
 दिनों  कि  वह  यूनियन्स से  बात  नहीं

 करेंग,  एसोशियेशंस  से  बात  नहीं  करेंगे,
 डाक्टरों  से  बात  करेंगे  ।  आडीटर  ऐंड
 एकाउंट्स  के  कुछ  लोगों  ने  पिछले  दिनों
 भूख  हड़ताल  भी  की  थी।  कुछ  साल  पहले
 उनकी  रेकग्नीशन छीन  ली  गई  तो  फिर
 एक  छूट  हो  गई  अफसरों  को  कि  और
 कोई  रेकग्नीशन  करने  की  बात  ही  नहीं  2,

 कहां  तक  पसन्द  करेंगे,  जाहिर  है  कि  मैं
 भी नहीं  करती हें। पर  मैं  इस  केस से
 परचित  हूं  -  एक  कपड़ा  मजदूर  यूनियन
 ने  बहुत  वर्ष  पहले  1957  में  20  हजार
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 मजदूरों  का  केस  पेश  किया,  22  मई  सन्‌
 57  को।  18-11-57 को  कंसिलिएशन
 प्रोसेसिंग शुरू  की  गई।  3-4-58 को
 एक  साल  के  बाद  हुकम  दिया  गया  कि  उसके
 लिए  ऐडजूडिकेशन आडर  कर  दिया  गया।
 तब  से  रिट  हुए,  किस्म-किस्म के  एतराज
 आने  शुरू  हुए;  बहुत  किस्से  कहानियां
 चलती  रहीं  और  उसके  बाद  7-2-64
 को  गवाही  लेनी  शुरूकी  गई। और  फिर
 गवाही  खत्म हुई  ।  होते  होते
 22-2-59 को  उसका  दोबारा  रीहिभरिंग

 सभा  और  66  म  'रीहिम्रिंग  दोबार  क्लोज
 किया  गया।  1956  सेलेकर  66  तक  इस
 तरह  चला।  उसके  बाद  जब  मजदूर
 इस  इन्तजार में  था  कि  अब  उस  का
 कोई  फैसला  होने  वाला  है  तो  मालूम  हुआ
 कि  कुछ  और  एतराज  कर  दिए  मिल  के
 मालिकों ने  और  उसके  लिए  फिर  उनको
 बुलाया  गया  है  कि  आप  दोबारा  आकर
 भार्गगूमेंट  करिए  अब  और  एतराज  प्रा  गई  |
 इस  तरह  से  10,  10  और  15,  15  साल
 के  लम्बे  पसे  के  बीच  में  हजारों  मजदूर  निकाल
 दिये  गये  जिनको  कि  एक  पैसा  भी  भ्रेचुएटी
 नहीं  दी  गई  और  वह  अपने  धर  चले  गये
 ag  अरे चु एटी का  केस  था  ।

 इस  तरीके  से  टेक्सटाइल  में  जो  कंट्रैक्ट
 लेबर  है  उस  का  केस  10-15  वर्ष  से  खटाई
 भें  चला  जा  रहा  है  ।  मालूम  यह  हुआ  कि
 लेबर  एपेलेट  ट्रिब्यूनल  था  जिसको  कि
 हटा  दिया  गया,  तोड़  दिया  गया  in  यह  लम्बा
 तरीका  अखत्यार  किया  गया  ।  दस  से  मजदूरों
 को  बहुत  हानि  हुई  है।  बर  एपेलेट  ट्रिब्यूनल
 ते  बड़ा  काम  किया  था,  कोडिफिकेशन किया
 था  लेबर  साज़  का  ओर  उस  से  मजदूरों  को
 बड़ा  फायदा  था  ।  मेरी  श्रम  मंत्री  जी  से
 प्रार्थना है  कि  उस  को  फिर  से  रिवाइज
 करना  चाहिए  ।

 उस  के  बाद  एक  'री सैंट  इतिहास  हमारे
 सामने  है  ।  सरकार  ने  एक  बो  स  कमीशन
 बनाया  और  बढ  बोनस  कमीशन  इसका
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 [श्रीमती  बुर्दा  जोशी]

 मुक़र्रर  किया  गया  कि  कोई  आसान  फारमूला  मालिकों  के  एक  नुमाइन्दे  के  कहने  से  उस  को
 बोनस  देने  का  लोगों  को  निकलना  चाहिए  सारा  तबदील  कर  दिया  गया,  प्र मैंड  कर
 आज  जो  उस  का  नक्शा  सामने  है  वह  हर
 एक  सरकार  के  लिए  एक  शम  का  इतिहास
 है  ।  सारा  एक्ट  चैलेंज  हो  गया  ।  उस  की

 एक-एक  धारा  चैलेंज  हो  गयी  ।  दिल्ली  में
 15  वर्ष  से  कोई  बोनस  के  लिए  कपड़े  वालों

 ने  हड़ताल  नहीं  की  थी  लेकिन  वहां  पर
 हडताल,  एक  मार  पिटाई  और  खूनखराबा
 होने  लगा  ।  कोई  हिन्दुस्तान  का  हिस्सा
 नहीं  है,  कोई  जज  नहीं  है,  कोई  ट्रब्यूनल  नहीं  है
 जिनकी  कि  समझ  में  यह  आया  हो  कि  इस  का
 इंटरप्रिटेशन कैसे  होगा  ?  एक  धारा  उस  की
 ऐसा  कहती  है  कि  इस  कानून  के  खिलाफ़
 अगर  कोई  फैसला  होता  है  तो  वह  वैलिड
 नहीं  रहेगा  लेकिन  उसी  की  एक  दूसरी  धारा
 कहती  है  कि  अपना  कोई  भी  फैसला  मजदूर
 और  मालिक  मिल  कर  कर  सकते  हैं  ny  खैर
 वह  सारी  चीजें  कोर्ट  के  सामने  हैं।  जब  इस
 बारे  में  सुप्रीम  कोर्ट  के  जज  के  सामने  एक
 वकील  साहब  ने  इस  पर  पार्टी  किया  तो
 उन्होंने  कहा  कि  या  तो  पालियामेंट  के  अन्दर
 बैठने  वाले  लोगों  की  समझ  में  नहीं  आया
 या  फिर  शायद  मैं  बेवकूफ  हें  ।  यह  कैसा
 कानन  है  मेरी  समझ  म  नहीं  आता  ।  उस  को
 मालिकों  ने  भी  क्वैश्चन कर  दिया  और
 उस  को  मजदूरों  ने  भी  क्वैश्चन  कर  दिया  ओर
 इस  कानून  की  एक-एक  धारा  मामूली  अफसरों
 की  समझ  में  कहां  से  आयेगी  और  कौन  इसको
 नागू  करने  वाला  होगा?  भेरी  प्रार्थना  है  कि
 फौरन  एक  दिन  में  इस  को  रिवाइज  करने  की
 कोशिश  की  जायें  1  अब  जिसका  कि  इंटरप्रिटेशन
 _वगैरह  ही  लोगों  की  समझ  में  न  आये  ऐसे
 कानून  पास  करने  का  अभिप्राय  क्या  है?
 उस  को  फौरन  रिवाइज  करना  चाहिए

 मैं  ने  पहले  भी  इस  सवाल  को  उठाया  था
 और  राज  फिर  अपने  श्रम  मंत्री  महोदय  से
 पूछना  चाहती  हूं  कि  बोनस  कमीशन  की
 तकरीबन  एक  युनैनीमस  रिपोर्ट  है  लेकिन

 दिया  गया  ।  अभी  हिन्दुस्तान के  मजदूरों
 को  एक  बहुत  लम्बी  लड़ाई  लड़नी  है  जब  तक
 कि  बराबरी  का  उस  का  हक़  नहीं  आता  t
 मैं  तो  कहूंगी  कि  श्रम  मंत्री  आज़ादी  के  बाद  का
 इतिहास  देखें  और  हम  को  बतलायें  कि
 हिन्दुस्तान  की  सरकार  ने  कमीशन  की
 रिपोर्ट  पर  जितनी  दफ़े  दखल  दिया  तो  उसने
 कितनी  दे  मजदूरों  के  हक़  में  दखल  दिया
 और  कितनी  वफ़  उस  ने  मालिकों  के  हक़
 भें  दिया  ?  कई  साल  से  इस  तरह  से  इसको
 लेकर  झगड़े  हुए  थे  जिसमें  सरकार  ने  उस  को
 मैंड  करके  उस  को  भी  खराब  कर  दिया  ।
 एक  नुमायन्दे  के  कहने  से  बोनस  कमीशन
 की  रिपोर्ट  को  लेकर  खराब  कर  दिया  t
 लोक  सभा  में  हाउस  के  सामने  उसे  ्र मैंड
 कर  के  मजहर  के  सामने  पेश  किया  गया  t
 भेरी  प्रार्थना  है  कि  आप  उस  को  फोरन
 रिवाइज़  करने  की  कोशिश  करें  ।  यह  तो  दो,
 चार  बातें  मैं  ने  श्रम  मंत्नी  जी  की  सेवा  में
 आर्गेनाइज्ड लेबर  को  लेकर  कहीं  ।  जैसा
 हमारे  एक  साथी  ने  कहा  कि  अनऔरगेनाइज्ड
 लेबर  को  कोई  पूछने  वाला  नहीं  है  ।  ठेकेदार
 की  लेबर  का  क्या  होता  है  ?  अफसोस तो
 इस  बात  का  है  कि  सरकार  भी  जब  ठेकेदार
 के  मजदूरों  से  काम  लेती  है  तो  भी  उन  को
 क्या  मिलता  है  और  क्या  नहीं  मिलता  है
 उसे  कोई  देखने  वाला  नहीं  है  t  पुराने  जिलों
 में,  पुराने  जो  पिछड़े  हुए  इलाके  हैं  वहां  जाकर
 सरकार  भी  उन  मजदूरों  का  उसी  तरीके  से
 शोषण  करती  है  जैसे  कि  ठेकेदार  दूसरी
 जगह  उनका  करते  हैं और  सरकार  भी
 उतना  ही  कम  पैसा  उन  को  देती  है  जितना  कि
 ठेकेदार  देते  हैं  -  इसलिए  श्रम  मंत्री  जी  को
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 आज  जब  रोजाना  चीज़ों  की  कीमतें  बढ़ती
 चली  जा  रही  हैं  तो  मजदूरों  आदि  की  ओर  से
 डी०  ए०  की  इन क्रीज़  की  डिमांड  आना  ठीक
 है।  जब  और  कोई  तरीका  नहीं  है  तो  मजदूरों

 के  सामने  अपने  मंहगाई  भत्ते  में  वृद्धि  की  मांग
 करने  के  अलावा  और  कोई  उपाय  नहीं  है
 लेकिन  यह  चीज़  भी  हमें  माननी  होगी  कि
 सरकार  इस  तरह  की  स्थिति  का  मुकाबला
 नहीं कर  सकती  है  ।  जिस  तरह  से  और
 जितनी  रोजाना  वस्तुओं  की  कीमतें  बढ़  रही
 हैं  उस  हिसाब  से  सरकार  उन  को  पैसा  नहीं
 दे  सकती और  पता  नहीं  कि  दूसरे लोग

 आ  दे  सकते  हैं  या  नहीं  दे  सकते  हैं।
 बाकी

 एक  काम  हो  सकता  है  और  वह  यह  कि
 हिन्दुस्तान  के  मजदूरों  को  जो  उन  की  भावना-
 कता  की  चीजें  हैं  जो  उन  की  रोजमर्रा  काम
 में  आने  की  चीजें  हैं  वह  उन  को  सस्ती  कीमत
 भर  सुलभ  हों  और  वह  मिलनी  ही  चाहिएं
 चाहे  वह  सब्सिडाइज्ड की  जाय॑  चाहे  कंज्यूमर्स
 स्टोर्स  खोले  जायें।  आज  जरूरत  इस  बात  की
 है  कि  कपड़ा,  मकान  और  खाना  इनका
 इंतजाम  मजबूर  वर्ग  के  लिए  हो  और  वह
 इनकम  के  हिसाब  से  और  इंडस्ट्रीज़  के  हिसाब
 से  नहीं  होना  चाहिए  ।  यहां  कहा  गया  हम
 लोगों  को  कि  कारखानों  में  उनके  लिए
 दुकानें  खोली  जायेंगी।  मिल  वालों  से  कहा  जा
 सकता  है  कि  दुकानें  खोलें  तो  मेरा  कहना  है
 कि  उनके  लिए  तो  हो  जायेंगी  ।  इतना  ही
 नहीं  बल्कि  जो  कारखानों  में  मजदूर  काम
 करते  हैं  वह  बहुत  बातों  में  दूसरे  मजदूरों  से
 बेहतर  हैं  और  उन  की  आमदनी  भी  अपेक्षाकृत
 अच्छी  है  लेकिन  उनके  अलावा  और  भी  तो
 मजदूर  हिन्दुस्तान  में  बसते  हैं,  उन  मजदूरों
 का  क्या  इंतजाम  होगा,  उन  के  लिए  सस्ती
 दुकानों  का  क्या  बनेगा  उनके  लिए  भी  तो
 अम  मंत्री  जी  को  कुछ  बन्दोबस्त  करना
 चाहिए  क्योंकि  केवल  कारखानों  में  इस  तरह
 की  सस्ती  दुकानें  खोलने  से  ही  तमाम  मजदूरों
 की  समस्या  हल  नहीं  होती  है  और  उन  की
 हालत  तभी  ठीक  होगी  जब  सरकार  स्वयं
 उन  दुकानों  का  इंतज़ाम  हरे  मैं  चाहती  हुं  कि
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 अम  मंत्री  जी  इन  सारी  चीज़ों  की  तरफ  देखे  1
 और  अच्छी  तरह  से  गौर  करके  मुनासिब
 कदम  उठायें  ।  देश  के  मजदूर  वर्ग  ने  उनके
 अम  मंत्रालय  का  कार्यभार  सम्हालने  से  जो
 आशाएं  व  उम्मीदें  बांध  रखी  हैं  उन  उम्मीदों
 को  वह  पूरा  करके  हिन्दुस्तान  के  मजदूर  गे
 को  राहत  प्रदान  करें  और  देश  को  समाजवाद
 की  तरफ  तेज़ी  से  बनने  के  लिए  अमली
 सहायता  दें  ny  यह  मेरी  उन  से  प्रार्थना  है।

 नबी  हकम  चन्द  कछवाय  (देवास)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  श्रम  मंत्रालय के  बजट
 अनुदानों  पर  बोलते  हुए  मैं  माननीय  मंत्री
 के  सामने  अपने  कुछ  विचार रखना चाहता  हूं
 हमारे  देश  में  एक  ऐसा  बहुत  बड़ा  वर्ग  है
 जोकि  दुकानों  में,  छोटी  दुकानों  में,  मजदूर  की
 हैसियत  से  काम  करता  है।  उन  के  सम्बन्ध  में
 न  तो  कोई  ग्रेजुएट  की  व्यवस्था है  भौर
 नही  न्यूनतम  वेतन  की  व्यवस्था  है  1  उन  के
 लिए  वेज  बोर्ड  बनना  चाहिए  और  कम  से  कम
 उन  की  आय  150  रुपये  होनी  चाहिए  ।
 एक  वेज  बोर्ड  उनके  लिए  मैट  भय  होना
 चाहिए।  जब  उन्हें  सेवा  से  मुक्ति  मिलती  है,
 नौकरी  से  उनकी  छुट्टी  हो  जाती  है  तो  उन्हें
 कोई  पैसा  नहीं  मिलता  है  और  वह  धर  खाली
 हाथ  जाते  हैं।  25-25  और  30-30  साल
 तक  सर्विस  करने  के  बाद  उन  लोगों  को  हटा
 दिया  जाता  है  या  जब  उनकी  छड़ी  होती  है
 तो  उन्हें  कोई  पैसा  नहीं  मिलता  ।  उन्हें
 भ्रेचुएटी  मिलनी  चाहिए  इम  की  व्यवस्था
 भी  सरकार  को  करनी  चाहिए  क्योंकि  हमारे
 देश  का  यह  एक  बहुत  बड़ा  भाग  है।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  प्राविडेंट  फंड  के
 जो  नियम  हैं  वह  कंवल  उन्हीं  कारखानों  पर
 लागू होते  हैं  जहां  20  कर्मचारी काम  करते
 हैं।  इस  सम्बन्ध  में  मेरे  दल  ने  भारतीय
 मजदूर  संध  ने  सरकार  को  यह  प्रतिवेदन
 दिया  है  और  यह  मांग  की  है  कि  यह  वेज  बोले
 और  प्राविडेंट  फंड  का  कानन  कम  से  कम

 5  लोग  जहां  पर  काम  करते  हैं  उन  पर  लागू
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 [श्री  हकम  चन्द  कछवाय]
 होना  चाहिए  लेकिन  आप  ने  जहां  20  लोग
 काम  करते  हों  ऐसे  कारखानों  में  इस  कानून
 को  लागू  किया  है।  लेकिन  इसमें  भी  मालिकान
 की  तरफ  से  गड़बड़ी  की  जाती  है  और  ऐसे
 कितने  ही  कारखाने  देश  के  अंदर  हैं  जहां पर
 दरअसल 25  और  30  मजदूर तक  काम  कर
 रहे  होते  हैं  जहां  पर  40  मजदूर  तक  काम
 करते  हैं  लेकिन  वहां  रजिस्टर  में  12; 15  या

 18  मजदूर  ही  जर्क  कर  रहे  दिखाते  हैं  और

 इस  तरह  से  सरकार  की  आंखों  में  धूल  झोंकते
 हैं  कि  हमारे  कारखानों में  20  मजदूर  काम

 नहीं  कर  रहे  हैं  ।  (इस  तरह  को  बेईमानियां
 मिल  मालिकान  किया  करते हैं  ।

 इस  से  पहले  कि  मैं  आगे  और  निवेदन
 करूं  कृपया  हाउस  में  गण-पूर्ति  करवा  दीजिये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घंटी  बजाई जा
 रही  है--अरब  कोरम  हो  गया  है  ।  माननीय
 सदस्य  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 श्री  हुकम  शब्द  कछवाय  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  मैं  कह  रहा  था  कि  सरकार  ने  कहा
 है  कि  प्राविडेंट  फंड  आदि  की  सुविधायें  उन
 कारखानों में  दी  जायेंगी,  जिन  में  'फैक्टरी
 एक्ट  लागू  होता  है  ।  किन्तु हमारे  देश  में
 ऐसे  बहुत  से  कारखाने  और  उद्योग  हैं,  जिन  में
 काफी  तादाद में  लोग  काम  करते  हैं  लेकिन
 उन  के  मालिक  कानून  से  बचने  के  लिए  अपने
 कर्मचारियों की  तादाद  अंत  कम  शो  करते  हैं।
 सरकार  को  इस  बात  की  खोज  करनी  चाहिए
 कि  देश  में  ऐसे  कितने  कारखाने  हैं,  जो  अपने
 कर्मचारियों  की  तादाद  कम  शो  कर  के
 सरकार  की  आंखों  में  धूल  जानते  हैं  ।  इस
 प्रकार  बे  कानून  के  काबू  म  नहीं  आते  हैं  और
 उन  को  ज्यादा  लाभ  होता  है,  जब  कि  मजदूरों
 की  हानि  होती  है  ।

 हमारे  देग  में  दवाई-उत्पादन  के  जो
 कारखाने और  दवाई-विक्रय  की  जो  दुकानें है,
 उन  के  करमचारियों  पर  कोई  कानून  लागू
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 नहीं  होता  है--नन  तो  उन  के  लिए  कोई
 बेज  बोर्ड  है  और  न  उन  के  लिए  प्राविडेंट
 फंड  की  सुविधा  है  1  आखिर  उन  लोगों  को
 हस  लाभ  से  क्यों  वंचित  किया गया  है?
 क्या  उनका  कुसूर  यह  है  कि  ये  दवाई  बनाते
 या  बेचते  हैं?  उन्होंने  ऐसा  कौन  सा  अपराध
 या  पाप  किया  है,  जिस  के  कारण  उन  पर
 गह  कानून  लागू  नहीं  होता  है?  मैं  मंत्र
 महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  अपने  उत्तर
 में  इस  बात  की  सफ़ाई  पेश  करें  कि  दवाई-
 उत्पादन  और  दवाई-विक्रय उद्योग  में  काम
 करने  वाले  कर्मचारियों को  इन  सुविधाओं  से
 क्यों  वंचित  किया  गया  है  और  इस  उद्योग  में
 वेज  बोर्ड  और  न्यूनतम  वेतन  की  व्यवस्था
 क्यों  नहीं  की  गई  है।

 जिन  उद्योगों  में  कम  से  कम  पांच  व्यक्ति
 काम  करते  हैं,  उन  में  बोनस  की  व्यवस्था  करने
 के  बारे  में  में  कह  चुका  हें  1  उन  उद्योगों  में  भी
 बोसा  की  व्यवस्था होनी  चाहिए  ।

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि
 सरकार को  बड़ी  गम्भीरता से  विचार  कर  के
 एक  राष्ट्रीय  वेतन  बोर्ड  बनाना  चाहिए  और
 वह  बोर्ड  स्थायी  होना  चाहिए  ।  कृषि  मजदूरों
 के  समान  हमारे  देश  में  मजदूरों  का  एक
 बहुत  बडा  वर्ग  है,  जो  मजदूरों  सम्बन्धी  कानूनों
 और  सुविधाओं  से  वंचित  रहता  है।  इसलिए
 एक  राष्ट्रीय  वेतन  बोर्ड  बनाया  जाना  चाहिए,
 जिस  से  उन  लोगों  को  भी  लाभ  मिल  सके

 आज  हमारे  देश  में  ऐसे  बडे  बड़े  कारखाने
 हैं,  चाहे  वे  सरकारी  हों  भर  चाहे  प्राइवेट,
 जिन  में  पचास  प्रतिशत  करमचारी  अस्थायी
 होते  हैं।  पर्मानेंट-स्थायी-होने  से  उन  को
 जो  लाभ  मिलने  चाहिए,  वे  उन  से  वंचित
 रखे  जाते  हैं  ।  मैं  आप  के  सामने  उदाहरण
 देना  चाहता  हूं  कि  इतनी  बड़ी  संध्या  में
 कर्मचारियों को  अस्थायी  रख  कर  मालिक
 लोग  किस  प्रकार  से  नाजायज़  फ़ायदा  उठाए
 है  पिछले  दिनों  दिल्ली  क्लाथ  मिल  में
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 काफ़ी  जोरों  से  जो  संघर्ष  चला,  उस  के
 परिणामस्वरूप वही  लोग  मारे  गये, जो
 अस्थायी  --जो  टेम्पोरेरी  तौर  पर  काम
 करते  थे,  उन  की  छंटनी  हुई  और  उन  को
 मिल  से  बाहर  निकाल  दिया  गया  1  आज  वे
 लोग  अपनी  नौकरी  से  हाथ  धो  बैटे  हैं
 यह  समस्या  सारे  देश  में  है  ।  भिलाई  के
 सरकारी  कारखाने  से  तेरह  हज़ार  मजदूरों
 की  छंटनी  की  गई,  जो  कि  अस्थायी  थे  ।
 उन  लोगों  से  इस  शर्त  पर  भूमि  ली  गई  थी
 कि  वे  भूमि  दें  और  उन  को  रोजगार  दिया
 जायेगा  ।  लेकिन  सरकार  ने  उन  के  लिए
 कोई  व्यवस्था  नहीं  की  और  बे  भूखों  मर
 रहे  हैं  -  सरकार  ने  बड़ी  बेरहमी  के  साथ
 उन  को  छांट  दिया  है  t

 इसलिए  यह  आवश्यक है  कि  बडे  बडे
 कारखानों  में  जो  पचास  प्रतिशत  कर्मचारी
 अस्थायी  रूप  से  काम  करते  हैं,  उन  को  स्थायी
 किया  जाये  ।  मुझे  अच्छी  तरह  से  अनुभव  है
 कि  उन  को  जो  पास  दिया  जाता  है,  उस  पर
 लिखा  होता  है  “केवल  एक  महीने  के  लिए”  t
 हर  महीने  उन  को  नया  पास  दिया  जाता  है,
 जिस  पर  यही  लिखा  होता  है  “केवल  एक
 महीने  के  लिए”  ।  इसी  प्रकार  चार-चार  साल
 बीत  जाते  हैं  ।  चार-चार साल  काम  करने
 के  बाद  भी  कम्पनी  उन  कारीगरों  और
 मजदूरों  को  जब  चाहे  तब  निकाल  सकती  है,
 छांट  सकती  है  ।  यह  उन  के  साथ  अन्याय
 हो  रहा  है  और  इसलिए  सरकार  को  इस  ओर
 ध्यान  दे  कर  उचित  कदम  उठाना  चाहिए

 हमारे  देश  में  एक  अगरबत्ती उद्योग  है।
 हमारे  उज्जैन  में  अगरबत्ती  के  दो  कारखाने
 हैं  मुझे  इस  बारे  में  निजी  अनुभव  है  ।

 उन  मजदूरों  को  क्या  मिलता  है?  बारह  आने,
 रुपया  ।  इस  उद्योग  में  कौन  काम  करते  हैं?
 वे  विधवा  औरतें,  जिन  का  कोई  सहारा
 नहीं  होता  है  ।  मालिकों  द्वारा  उन  से  जूते
 के  दम  पर,  जूते  की  ठोकरों  पर,  काम  लिया
 जाता  हे-काम  करना  हो,  तो  करो,
 बना,  कारखाने  से  बाहर  निकल  जाओ"  a
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 यह  उन  की  दशा  है  ।  उन  के  लिए  प्राविडेंट
 फंड,  तेज  बोर्ड  या  चिकित्सा  की  कोई  व्यवस्था
 नहीं  है।  अगर  म  उन  के  कारखाने  में  जायें,
 तो  वहां  पर  दम  घुटता  है  और  तेजाब  और
 मसालों  की  बास  आती  है,  जिस  से  उन  के
 फेफड़े सड़  जाते  हैं।  मैंने  मंत्री  महोदय  को
 इस  बारे  में  पत्र  भी  लिखा  है  भोर  बातचीत
 भी  की  है,  लेकिन  अभी  तक  उन  के  बारे  में
 कुछ  नहीं  किया  गया  है  1  आखिर  उन  लोगों
 पर  ये  कानून  लागू  क्यों  नहीं  किये  जाते  हैं

 मध्य  प्रदेश  में  एक  बहुत  बड़ा  बीड़ी
 उद्योग है।  उस  उद्योग  में  काम  करने  वाले
 मजदूरों  का  न  प्राविडेंट  फंड  कटता  है,  उनके
 लिए  न  कोई  वेज  बोर्ड  है,  न  उन  को  बोनस
 मिलता  है  और  न  उन  के  लिए  चिकित्सा

 ी  कोई  व्यवस्था है  ।  बिल्कुल  लावारिस
 समझ  कर  उन  लोगों  से  काम  लिया  जाता  है।
 उस  उद्योग  में  सारा  काम  ठेके  पर  लिया
 जाता  है  1  उन  को  कितनी  मजदूरी  मिलती
 है  ?  एक  हज़ार  बीड़ियां  बनाने  के  बाद
 उन  को  एक  रुपया,  सात  भाने  मिलते  हैं  t
 कुछ  ठेकेदार  लोग  मजदूरों  से  बीड़ियां  बनवाते
 हैं।  उन  मजदूरों  को  पहले  से  ही  रुपया  उधार
 दे  दिया  जाता  है,  जिस  के  नीचे  वे  साल  साल
 भर  तक  दबे  रहते  हैं  v  वे  लोग  रुपया,  डेढ़
 रुपया,  दो  रुपये  रोज़  कमाते  हैं  कौर  उस  से
 परिवार  चलाते  हैं  ।  वे  बिल्कुल  लावारिस
 लोग  हैं  1  तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 इस  ओर  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  V

 अब  मैं  कोयला  खानों  की  ओर  आना
 चाहता हूं  ।  मध्य  प्रदेश  में  और  बिहार  में
 बहुत  से  कोयला  उद्योग  हैं  ।  वहां  क्या  दशा  है?
 मजदूर  से  लिखा  लिया  जाता  है  कि  दो  रुपये
 रोज  पाये  और  उन  को  दिया  जाता  है  केवल
 एक  रुपया  दो  आना  ।  जब  सरकारी  कर्मचारी
 जांच  के  लिए  जाते  हैं  तो  रजिस्टर  में  लिखा
 देखते  हैं  दो  रुपया,  लेकिन  मैं  एक  नहीं  हजारों
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 भबूत  दे  सकता  हूं  कि  लिखा  तो  दो  रुपया
 आता  है  पर  दिया  एक  रुपया  दो  आना  ही
 जाता  है।  और  मजदूरों  से  कहा  जाता  है  कि
 अगर  तुम  ने  यह  बात  किसी  से  कही  तो
 तुम्हारा  काम  बन्द  कर  दिया  जायेगा।  क्या
 सरकार  की  आंखें  फूट  गयी  हैं  कि  इस  ओर
 गोर  नहीं  करती  ।  इन  लोगों  ने  कौन  सा
 गुनाह  किया  है  a  जब  कोयला  खान  मजदूर
 खान  से  निकल  कर  धर  जाता  है  तो  उसका
 बच्चा  उसको  देख  कर  डरता  है  कि  भूत  आ
 गया  ।  इस  दिशा  में  सरकार  ने  कोई  प्रगति
 नहीं की  है।

 जहां  तक  ठेकेदारी  की  प्रथा  का  सवाल  है,
 यह  प्रथा  खत्म  होनी  चाहिए  ।  इस  में  वहुत  से
 दोष  हैं  और  इस  प्रथा  के  कारण  मजदूरों  को
 पूरा  पैसा  नहीं  मिलता  ।  ठेकेदार  काफी  पैसा
 खा  जाता  है।  इस  भर  सरकार  को  ध्यान
 देना  चाहिए  ny

 लोग  पुलिस  वालों  को  काफी  गालियां
 बकते  हैं,  लेकिन  उनकी  तनखाह  के  बारे  में
 सरकार  कुछ  नहीं  कर  रही  है।  सी०  आई०  डी०
 वाले,  खुफिया  वाले  और  जो  अन्य  पुलिस
 बाले  हैं,  उनकी  तनखाह  बहुत  कम  है  जो
 युलिस  वाला  तीन  घंटे  ट्रैफिक  की  ड्यूटी  देता  है
 नह  खड़े  खड़े  थक  जाता  है,  और  यदि  कोई
 एक्सीडेंट  हो  जाता  है  तो  उसके  खिलाफ
 ऐक्शन  लिया  जाता  है।  लेकिन  उनकी  तनखाह
 की  बात  कही  जाती  है  तो  सरकार  नहीं  सुनती
 है।  उनकी  तनखाहें बढ़नी  चाहिए +

 हमारे  देश  में  अ्रस्पतालों  में  जो  कम्पाउंडर
 क  ।वर ते हैं  उनके  वेतन  संतोषजनक  नहीं
 हैं।  सरकार  उनसे  जितना  काम  लेकर  है  उसी
 हिसाब  से  उनको  पर्याप्त  मात्रा  में  वेतन  मिलना
 चाहिये ओर  आज  की  महंगाई को  देखते
 हुए  तो  यह  बहुत  जरूरी  है  कि  उनकी  तनखाहें
 बढ़ायी  जायें  ।

 हमारे  देश  में  जो  बस  कंडक्टर  हैं  उनकी
 दशा  क्या  है?  अभी  शाहजहांपुर में  बस
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 कंडक्टर  ने  कुछ  सवारियों  को  नहीं  बिठाया
 क्योंकि  बस  में  स्थान  नहीं  था  ।  इस  पर
 उसको  चार  मार  दिया  गया  ।  लेकिन  इन
 लोगों का  वेतन  बहुत  कम  है।  सरकार को
 इस  आर  ध्यान  देना  चाहिए ।

 आयरन  और  स्टील  के  बारे  में  जो  रिपोर्ट
 आयी हैं  उसको  लागू  नहीं  किया  गया  है।
 उसे  आये  दस  साल  हो  गये  ।  उसमें  टाटा,
 बिड़ला  और  डालमिया  भाते  हैं  v  मेरा  सुझाव
 है  कि  यह  जो  रिपोर्ट  छपी  है  उसको  सरकार
 लागू  कर  दे।  ऐसा  करने  से  बहुत  से  सोगों  को
 लाभ  होगा  |

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 जो  रोजगार  का  दफ्तर  है  उसमें  बहुत  धांधली
 होती  है  ।  वहां  आम  तौर  पर  रिश्वत  ली
 जाती  है  ।  लोगों  ने  चार-चार  सालों  से  नाम
 लिखा  रखा  है  लेकिन  रिश्वत  नहीं  देते  उनको
 काम  नहीं  दिया  जाता  ।  जो  रिश्वत  देते  हैं
 उनको  ही  काम  दिया  जाता  है  ।  मेरे  पास
 ऐसे  लोगों  की  लिस्ट  है,  अगर  मंत्री  जी  चाहें
 तो  मैं  दे  सकता  हूं  1  एक  व्यक्ति  ने  58  स्थानों
 के  लिए  अर्जियां  दीं  लेकिन  उसे  आज  तक
 काम  नहीं  मिला  ।

 भक्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 मैंने  जो  बातें  कही  हैं  उन  पर  विचार  करके
 सरकार  उत्तर  दे  ।

 Shri  Sham  Lal  Saraf  (Jammu  and
 Kashmir):  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,
 I  rise  to  support  the  Demands  of  the
 Ministry  of  Labour,  Employment  and.
 Rehabilitation.  I  would  have  liked  te
 speak  on  labour,  but  I  will  not  get
 that  much  of  time;  therefore,  I  will
 leave  it  to  my  hon.  friends  who  have
 done  a  great  study  of  labour  problems.
 I  would  only  touch  upon  two  things
 about  labour.

 Under  the  Trade  Unions  Act,  trade
 unions  ordinarily  constituted  are  be-
 ing  registered,  But  I  would  parti-
 cularly  draw  the  attention  of  the  Min-
 ister  of  Labour  and  also  the  Deputy



 ‘AN4I7  D.  G.  (1966-67)

 Minister  of  Labour,  both  of  whom
 Aave  been  in  the  Railways  in  the  past,
 that  there  are  a  number  of  categories
 of  workers,  a  much  greater  percentage
 than  should  have  been  under  the  Act
 for  being  recognised  as  organised
 unions  of  labour,  whether  they  are
 salaried  persons  or  wage  earners.
 Kecping  that  in  view  they  should  have
 received  recognition  under  the  Trade
 Unions  Act  for  being  registered  ag  far
 as  that  department  js  concerned,  That
 is  not  being  done.

 The  hon.  Deputy  Minister  who  has
 been  Deputy  Railway  Minister  for
 many  years  knows  the  entire  condi-
 tion  of  the  railways.  I  have  all  regard
 and  respect  for  the  two  federations
 for  taking  up  their  cause  but  1  know
 it  for  certain  that  there  are  a  number
 of  things  that  need  to  come  up  before
 the  railway  authorities  but  they  can-
 not  come  because  they  have  no
 channel  to  come.  Keeping  that  in
 view  I  would  cnly  say  this  much,
 whether  it  is  the  railways  or  other
 such  department  or  agency  in  the
 country,  they  should  have  this  right
 of  registration  under  the  Trade  Unions
 Act.

 Shri  A.  ्,  Sharma:  Is  there  any
 difficulty  about  registration  also?

 Shri  Sham  Lal  Safaf:
 ceiving  recognition.

 Yes  in  re-

 As  far  as  employment  exchanges  are
 concerned,  there  is  certainly  a  met-
 work  of  employment  exchanges  but
 they  are  mostly  in  the  cities.  They
 need  to  be  drawn  inside  the  rural
 areas,  I  have  been  connected  with
 this  department  for  some  time  and  I
 have  seen  from  my  experience  that  in
 our  rural  areas  people,  who  are
 Peasant  proprietors  or  tillers  of  the
 soil,  do  not  get  work  for  the  entire
 year  and  in  a  number  of  cases  these
 People  have  no  information,  have  no
 guidance,  have  nobody  to  tell  them  83
 to  where  to  go  and  how  to  get  them-
 selves  registered.  Some  such  contri-
 vance  should  he  devised  so  as  to  see
 that  people  who  do  not  get  employ-
 ment  all  the  year  round,  get  some
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 opportunity  of  getting  out  of  their
 areag  to  eam  sume  livelihood  at  the
 projects,  Somewhere  some  such  thing
 should  be  done  in  regard  to  that.

 The  main  point  for  me  is  rehabilita-
 tion.  After  the  last  conflict  with
 Pakistan,  you  know  it  that  in  the
 State  1  come  from  large  areas  were
 not  only  overrun  but  occupied  by  the
 Pakistani  hordes  and  Pakistani  Army;
 so  also  were  some  portions  of  Punjab,
 particularly  Khem  Karan  area.  Per-
 sonally  I  have  very  little  knowledge
 with  regard  to  the  borders  of  Rajas-
 than;  therefore,  I  cannot  say  much
 about  it.  I  am  very  happy  that  the
 hon.  Deputy  Minister,  Shri  Chavan,
 had  some  time  back  gone  to  Jammu,
 right  up  to  Chhamb.  I  was  very
 happy  to  know  a  few  things  from  him.
 Since  I  had  not  gune  to  my  State  for
 some  time,  the  interest  developed  in
 me  so  much  that  I  gathered  a  Jot  of
 information  by  now.  I  would  like  to
 keep  a  few  things  before  the  Minictry
 and  will  request  that  they  will  very
 kindly  look  into  the  matters  as  soon
 as  possible.

 Over  a  lakh  of  people  were  concern-
 ed  in  this  and  even  to  this  day  they
 have  no  hearth  or  home,  Homes  des-
 troyed,  hearths  done  away  with.
 Whatever  cattle  wealth  they  had  has
 gone  out  of  their  hands,  Because  of
 the  scorched  earth  policy  followed  by
 the  retreating  Pukistanis,  as  far  as
 their  crops  were  concerned,  they  have
 nothing  left  with  them.  Not  only  that,
 even  places  of  drinking  waiter  have
 not  been  left  safe  or  without  being
 polluted.  That  is  one  aspect  of  it.
 Today  they  are  suffering  very  much
 from  it.  Shri  Chavan  must  have  seen
 it  himself  that  right  up  to  Garhi  only
 people  live  in  their  homes;  beyond
 that  in  certain  areas  they  live  in
 camps,  but  Palanwala  onwards,  I
 think,  not  a  single  soul  has  gone  to
 settle  in  camps  till  today.  That  is  the
 second  aspect.

 The  third  aspect  is  that  even  to  this
 day  they  are  not  absolutely  sure  of
 their  security.  I  have  personally  been

 |
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 annected  with  the  rehabilitation  of
 these  very  people  twice  in  the  last  15
 or  16  years,  Twice,  poor  men,  they
 have  been  attacked  and  were  forced
 to  leave  their  hearths  and  homes;  they
 were  again  ruined.  This  ig  the  third
 time  that  it  happened  with  them.
 Naturally,  they  do  not  feel  confident
 that  there  is  security  for  them  to  stay
 there  either  from  the  State  Govern-
 ment  itself  or  from  the  Defence  De-
 partment.  Unless  and  until  the  Min-
 ister  of  Rehabilitation  makes  absolute-
 ly  sure  that  people  who  are  settled  on
 these  borders  gain  this  confidence  that
 they  will  be  secure  and  defence  forces
 or  external  security  forces  also  will
 be  there  for  their  protection,  ॥  am
 Sure,  not  a  single  soul  will  be  able  to
 go  near  that  area,  Not  only  have  I
 seen  it  myself,  but  I  have  heard  from
 the!  Deputy  Minister  that  on  the
 other  side  of  the  border  in  Pakistan
 to  the  last  inch  they  are  cultivating
 the  entire  land  and  everything  is  go-
 ing  on  quite  all  right,  but  as  far  as
 ‘we  are  concerned,  the  scorched  earth
 policy  is  still  there  and  we  have  not
 raised  a  single  finger.  The  same  is
 the  case  in  Punjab  and  in  Jammu
 and  Kashmir.  Therefore,  Sir,  much
 more  has  to  be  done.  Secondly,  I
 would  like  to  say  this,  and  I  say  this
 with  a  full  sense  of  responsibility  and
 with  all  the  emphasis  at  my  command.
 T  wish  to  say  that  the  Central  Minis-
 try  should  kindly  see  what  is  being
 done  and  what  is  not  being  done.  If
 they  do  not  do  that,  thig  matter  will
 again  remain  unsettled  as  it  has
 happened  for  the  past  several  years
 with  regard  to  certain  areas.

 Now,  Sir,  I  come  to  the  Kashmir
 Valley.  At  the  time  of  the  raiders
 appearing  in  the  erea  what  happened?
 In  8  ptraicular  area—what  is  called
 Gulmarg—hundreds  of  Hindu  and
 Sikh  families  had  to  run  for  their
 lives.  I  must  say  this  point  that  this
 time  the  raiders  did  not  kill  Hindus
 and  Sikhs  as  they  did  in  the  last  raids

 .in  1947-48,  when  their  slogan  was:

 हिन्दू-सिखों दा  सर  व  माल
 मुसलमानों  दी  रन ।
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 I  will  translate  it.  They  would  get
 hold  of  the  life  and  property  of  the
 Hindus  anu.  ~ke  away  the  daughters
 or  the  girls  of  the  Mussalmans,  They
 did  many  otner  misdeeds  but  they
 did  not  kill  people.  Only  where  there
 was  some  resistence,  where  they  sus-
 pected  that  they  might  report,  that
 their  security  may  be  affected,  they
 resorted  to  sucn  things,  As  far  as  the
 Hindus  and  Sikhs  are  concerned,  they
 had  to  run  for  their  lives  leaving
 their  entire  hearths  and  homes  to  the
 mercy  of  the  raiders  and  everything
 else.  Today  it  is  not  much,  About
 400  families  of  Hindus  and  Sikhs  are
 actually  famishing.  In  Srinagar  also
 I  have  seen  the  position.  Apart  from
 whatever  relief  some  friends  have
 collected,  they  did  not  get  any  relief
 from  any  quarter.  May  I  place  it
 before  the  Minister  of  Rehabilitation
 and  say  that  it  is  his  primary  duty
 to  see  that  they  get  some  relief.  Re-
 garding  Batamalu  lot  of  things  have
 appeared  in  our  papers.  A  place  right
 inside—not  on  the  outskirts—but  right
 along  with  the  city  of  Srinagar  has
 been  destroyed  and  three  hundreds  to
 four  hundreds  of  houses  were  des-
 troyed  by  the  raiders,  for  no  fault  of
 theirre.  About  their  rehabilitation,  Sir,
 I  do  not  believe  in  seeing  very  big
 schemes,  big  ambitious  schemes,  which
 never  come  to  fruition,  but  I  do  be-
 lieve  in  one  thing,  that  they  should  be
 rehabilitated  and  they  should  be  given
 some  help.  Persons  in  power  should
 not  be  allowed  to  make  political:  capi-
 tal  out  of  it,  We  should  treat  this
 case  purely  as  a  humanitarian  case  in
 which  the  moral  responsibility  of  the
 Central  Government  is  there  to  see
 to  it  that  they  are  rehabilitated  and
 they  are  given  relief.  Not  only  that.
 In  ‘some  villages,  right  from  the
 borders  of  Uri,  right  below  Haji  Pir,
 in  this  area  some  people  need  to  be
 rehabilitated.  They  should  be  rehabi-
 litated  there  also.  I  only  wish  that  the
 Central  Ministry  will  please  take
 some  steps  for  them  to  see  that  they
 are  rehabilitated.  Otherwise  there
 are  not  very  many  problems.  The  main
 problem  is  the  old  belt  from  Akhnoor
 right  up  to  Chhamb  where  not  only



 11421  D.  G.  (1966-67).

 the  area  wag  over-run  and  occupied
 the  Pakistani  armies  but  every

 hearth  and  home  was  demolished,  not
 even  drinking  water  was  left  घान
 polluted.  If  the  Government  do  not
 pay  full  attention  to  it  just  now,  the
 whole  area  will  be  open  for  the  raiders
 for  any  future  attack  and  they  could
 straightway  walk  into  this  area  in
 this  State  of  Jammu  and  Kashmir.
 By  this  scheme  of  rehabilitation—I
 wish  to  make  it  absolutely  clear—
 your  department  will  be  solidified  and
 people  there  in  their  very  fertile  land
 will  be  able  to  raise  crops  which  will
 help  the  State  very  much  and  this
 will  also  save  the  Central  Government,
 the  Ministry  of  Food  and  Agriculture,
 lot  of  botheration.  Now  they  have  to
 feed  lakhs  and  lakhs  of  people.  There
 is  the  moral  strength  of  the  people
 and  this  land  could  be  cultivated.  On
 the  other  side  Pakistan  can  till  the
 soil  and  reap  the  harvest  right  up  to
 the  last  inch  of  land  that  touches  our
 State  of  Jammu  and  Kashmir.  So
 with  regard  to  all  these  matters  there
 is  a  great  responsibility  which  rests  on
 our  Government,  they  should  rehabi-
 litate  these  people  and  set  things  right
 so  that  normaicy  returns  there.  With
 these  few  words  I  support  the  De-
 mands.

 Shri  Priya  Gupta  (Katihar):  I  rise
 to  make  my  observations  on  the
 Demands  for  Grants  of  the  Ministr
 of  Labour,  Employment  and  Rehabi-
 litation.  These  eighteen  years  have
 passed  since  our  independence.  We
 have  to  take  a  stock  today  whether  in
 respect  of  their  wages,  their  housing
 Problems,  their  medical  facilities,  their
 educational  facilities  etc.  and  other
 ancillaries  whether  the  legitimate  de-
 mands  of  our  workers  have  been  ful-
 filled  or  not,  and  whether  even  today
 the  Labour  is  being  kept  much  below
 the  fringes  of  their  minimum  needs  or
 not,  We  have  seen  the  Government
 giving  them  here  and  there  a  Pay  Com.
 cission  or  a  Wage  Board  or  some  such
 thing.  Could  I  ask  the  Government,
 the  Government  which  is  pledged  to
 the  socialistic  pattern  of  societv,  whe-
 ther  they  should  make  some  terms  of
 reference  as  a  pre-condition  for

 CHAITRA  28,  1888  (SAKA)  D.G.  (1966-67)  11422
 fixation  of  wages  so  that  it  should  be
 the  amount  which  will  meet  the
 minimum  needs  of  the  workers  in
 this  country?  When  the  Government
 feels  that  thig  should  be  paid,  a  legal
 Act  should  be  brought  in  ip  this  House,
 in  Parliament  itself}  to  protect  the
 labourers  from  starvation  and  having
 a  cumulative  effect  of  starvation  and
 starvation  deaths.  Government  denies
 that  there  is  no  starvetion  death.  This
 is  a  process  of  cumulatively  losing
 agility  and  then  facing  starvation  as
 a  last  resort.

 I  appeal  to  the  Labour  Minister  to
 come  to  certain  conclusions  in  respect
 of  the  minimum  need  based  wage  and
 appoint  Wage  Boards  for  the  future
 accordingly.

 Secondly,  ag  regards  medical  faci-
 lities,  what  is  the  condition  which  we
 see  in  our  villages?  What  is  the
 condition  of  the  agricultural  labourers
 and  such  other  establishments  who  are
 detached  from  the  city  life?  They
 get  some  medical  facilities  just  like
 other  kisans  in  the  villages.  They  have
 got  doctors  in  every  block,  The  doc-
 tor  is  not  used  to  go  and  see  the  sick
 persons.  The  sick  persons  have  to
 come  to  see  the  doctor.  How  can  the
 sick  person  come  to  see  the  doctor?
 There  is  no  roaq  worth  the  name;  a
 patient  has  to  be  carried  somehow  or
 other  to  miles  away  till  he  reaches  a
 doctor.  This  is  the  condition,  Sir.
 There  are  no  dispensaries;  no  doctors
 in  several  places.  An  ordinary  com-
 pounder  just  gives  some  medicines  to
 the  patients.

 What  about  cities?  About  one
 thousand  patients  are  waiting  and  one
 doctor  is  attending  on  them.  I  do  not
 know  whether  the  doctor  18  possessing
 a  magic  eye  to  know  even  before  see-
 ing  a  person  that  such  and  such  अ
 person  is  suffering  from  such  and  such
 disease  and  such  and  such  medicine
 should  be  given.  This  is  one  of  the
 conditions  of  our  labourers,  whether
 they  are  in  the  public  or  private  sec-
 tor.  This  is  the  condition  in  the  cities.

 Regarding  housing,  very  nice  things
 are  being  said.  I  do  not  know  what
 actually  Government  feelg  in  these
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 matters,  Does  the  Government  feel
 that  labourers  should  be  without  any
 accommodation  whether  in  the  public
 sector  or  private  sector  or  casual
 labour?  There  snould  be  a  provision,
 compulsory  provision  made,  for  their
 quarters.  After  all,  have  the  Govern-
 ment  decided  where  they  should  live?
 Have  the  Government  decided  that
 after  eight  or  six  hours—or  whatever
 may  be  the  scheduled  hours  of  work—
 the  man  and  his  family  will  be
 thrown  on  the  street,  to  take  shelter
 under  the  sky?  Has  Government  any
 plan  in  their  various  Five-year  Plans
 to  solve  the  housing  problem  of  our
 labourers?  The  hon.  Minister,  |  am
 sure,  will  say:  “Yes,  I  have  got  so
 many  lakhs  of  rupees  given  to  the
 State  Governments  for  construction  of
 labour  quarters.”  These  are  थी]  proud
 things—these  are  all  show-pieces,
 Dikhawati;  the  tusk  of  the  elephant,
 not  the  teeth  of  the  elephant.  These
 are  things  to  be  shown  when  a  foreign
 delegation  comes  to  India,  things  to  be
 shown  when  an  international  delega-
 tion  comes  to  India,  that  we  are  doing
 this  thing  in  Kanpur,  Calcut’a,  Maha-
 rashtra  or  Bombay.  But  these  are
 not  sample  things.  What  is  the  actual
 percentage  of  the  workers  who  have
 got  quarters?

 Then,  Sir,  I  come  ‘o  the  question
 of  the  education  of  the  children.  Un-
 fortunately  what  happens?  The  States
 do  not  take  the  responsibility.  The
 Minister  will  say,  we  have  created
 Centrally-—controlled  central  schools.
 But  this  is  not  much.  and  in  the  field
 of  Education,  we  have  done  nothing
 for  workers’  children.  Now.  what
 happened  in  the  Vedic  age?  We  had
 our  Brahmins,  Vaisvas,  Ksbatriyas.  and
 Sudras,  Sudras  were  Sudras,  all  the
 time,  Similarly  today  we  have  got  a
 class  of  society  of  our  Indian  com-
 munity,  who  are  always  a  Class-IV
 staff.  low  paid  pecple  who  cannot
 asmre  very  much.  A  chaprassi  can
 never  even  dream  that  he  can  give
 such  education  to  his  son  so  that  this
 his  son  may  become  an  engineer  of
 Overseer  or  general  manager  or  any-
 thing  else.  It  is  a  khandani  tradition.
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 The  son  of  ७  general  manager
 becomes  a  general  manager.  The
 son  of  a  district  officer  becomes  के
 district  officer.  The  son  of  a  labour
 officer  becomes  a  labour  officer;  but
 the  son  of  a  peon  is  a  peon  for  ever.
 This  is  the  society  which  we  have
 created  after  13  years.  There  has
 been  no  attempt  to  see  that  this  is
 done  away  with.  May  I  request  the
 Labour  Ministry  to  take  initiative  and
 urge  upon  the  Government  to  follow
 @  policy  whereby  this  down-trodden
 class  of  people  may  rise  to  the  level
 which  the  socialistic  pattern  of  society
 has  aimed  at.

 Then,  I  come  to  Employment.  I  do
 not  know  how  much  has  been  provid-
 ed  for  the  employment  potential  in.
 the  Fourth  Plan.  Of  course,  I  see  very
 nice  things,  the  employment  exchanges
 giving  figures  that  so  many  lakhs  of
 people  have  been  recruited,  But  what
 about  the  other  figures  showing  the
 number  of  people  retrenched?  There
 is  no  record  to  show  that.  The  whole
 country  is  blutfed  by  the  employment
 exchanges  giving  figures  as  to  so
 many  lakhs  of  people  have  been
 taken  in.  There  is  no  record  any-
 where  to  show  as  to  how  many  people
 have  been  retrenched  in  one  year  or
 two  years  or  in  six  months  or  three
 months.  There  are  the  figures  of  only
 entries  and  there  are  no  figures  as  to
 how  many  persons  have  gone  out.  That
 balance-sheet  is  never  maintained  by
 the  Labour  Ministry.

 Then,  I  come  to  this  autamation
 and  mechanisation.  It  is  a  sequel  to
 the  technological  developments.  Some
 vears  ago,  the  steam  engine  itself
 brought  in  its  sequel  an  era  of  re-
 volution.  And  many  things  have  been
 done  since  then.  These  technological
 developments  are  both  a  hero  and  क
 villian.  These  computers,  the  automa-
 tion,  the  mechanisation,  all  these
 things,  are  a  hero  in  the  sense  that
 they  increase  the  efficiency  and  they
 do  a  tremendous  amount  of  work  in
 the  twinkling  of  an  eye.  But  it  is  also
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 ४  villian  because  tnat  leads  to  throw-
 ing  hundreds  and  tl.ousands  of  persons
 out  of  job.  Our  Government  should
 feel  that  India’s  condition  is  much
 different  to  that  oi  o.her  advanced
 countries  where  there  is  the  problem
 of  the  shortage  of  man-power,  I
 would  request  the  Labour  Minister  to
 look  at  it  from  this  point  of  view,
 that  is,  the  villian-outlook  of  these
 technological  developments.  Our  coun-
 try  is  a  developing  country  and  we
 always  want  efficiency  und  technolo-
 gical  advancement  aiso.  That  is  all
 right.  But  we  should  have  it  in  a
 planned  way.  We  should  not  simply
 copy  the  structure  of  the  technological
 developments,  the  automation,  the
 mechanisation,  the  Central  Traffic
 Control  and  all  these  things.  We  have
 forgotten  all  perspective  and  the  con-
 text  of  our  country.  In  those  coun-
 tries,  they  are  short  of  man-power
 and  they  have  utilised  those  things  for
 better  work  and  better  things.  Un-
 fortunately,  in  our  country,  this  is
 raising  the  problem  of  unemployment,
 From  this  point  of  view,  you  have
 to  think  of  any  surplus  created  in  any
 organisation,  whether  it  is  a  Govern-
 ment  organisation  or  a  private  o-gani-
 sation.  The  Labour  Ministry  should
 see  to  this.

 ,  Mr.  Deputy-Speaker:  The
 Member  may  conclude  now,

 hon.

 Shri  Priya  Gupta:  Now,  I  come
 to  Rehabilitation.  I  am  a  small  fry
 in  politics,  in  the  political  game  and
 in  the  political  life.  We  have  always
 dealt  with  problem  with  ovh  and  aah,
 If  our  approach  to  this  problem  had
 been  a  practical  one,  whether  at  the
 time  of  1947  or  now  at  the  time  of
 Indo-Pak  conflict.  this  problem  of  re-
 habilitation  of  the  refugees  would
 have  been  solved.  The  fringe-atti-
 tude  of  the  people  here  and  there  has
 not  allowed  the  rchabilitation  pro-
 blem  to  be  solved.  I  submit  the  Gov-
 ernment  of  India  cannot  wash  off
 their  hands  about  the  thousands  and
 thousands  of  people  coming  from  East
 Pakistan  and  who  htve  been  made
 refugees  in  the  western  borders  of
 our  country  to  be  taken  care  of  only
 by  the  provincial  Governments.
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 In  the  last  I  desire  only  one  thing
 from  the  Labour  Ministry.  The  Jabour
 Officers,  the  conciliation  ofticers  and
 others  can  exercise  control  over  a  tea-
 Planting  company  manager  and  over
 a  Tata-Birla  company  manager  and
 they  can  twist  the  ears  of  Ks.  2000-
 men  or  Rs,  4.00U-men  if  there  is  a
 violation  of  the  labour  law,  But  they
 are  afraid  of  Rs,  300-wala  Gazetted
 officers  in  the  Government  estab..sh-
 ments.  They  are  afraid  of  the  malik
 of  the  Labour  Ministry,  the  mailk  of
 the  Railway  Ministry—he  is  a  bara-
 bhai,  jeth  or  tau  anu  the  labour
 officers  cannot  take  action  against  the
 Government  officers  in  the  Govern-
 ment  undertaking.  Therefore,  all
 labour  laws  are  allowed  to  be  violated
 without  being  interfered  wilh  by  these
 labour  officers.  Similar  is  the  case
 with  the  labour  officers  in  the
 C.P.W.D.  who  sire  under  the  Superin-
 tending  Engincer  or  the  Exccutive
 Engineer.  Their  confidential  reports
 are  frameq  by  then  and  they  are
 afraid  to  write  anything  about  the
 violation  of  the  labour  laws  under  the
 C.P.W.D.

 T  hope  all  the  things  which  I  have
 submitted  will  be  louked  into  by  the
 Minister.

 Shri  A.  क  Sha  ma:  Mr.  Deputy-
 Speaker,  Sir,  although  I  rise  to  sup-
 port  the  Demands  of  the  Labour  Mi-
 nistry  which  have  been  presentcd  be-=
 fore  this  House  [  would  like  to
 make  a  few  obs:rvations  both  :n  Te-
 gard  to  the  working  of  the  Ministry
 as  well  as  the  condition  of  wares,
 dearness  allowance  and  labour  policy
 practised  by  the  Government  of  India
 in  public  -ector  un?tertakings  and  eas-
 pecia  ly  for  the  workers  employed  9
 the  various  Ministries.

 This  is  the  beginning  of  the  Fourth
 Plan  and  yet  nobody  knows  what  is
 going  to  be  the  size.  the  design  and
 the  capacity  of  the  Plan  as  it  has  not
 been  finalised,  so  far.  During  a!l  the
 three  successive  Five  Year  Plans,  the
 Government  of  India  accepted  aot  to
 practise  any  distinction  so  far  as  the
 implementation  and  the  enforcement
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 of  their  labour  policies  are  concerned
 between  the  private  sector  and  the
 public  sector.
 many  welcome  features  and  achieve-
 ments  to  the  credit  of  the  Ministry  so
 far  as  the  private  sector  is  concerned.
 They  have  set  up  many  wage  boards
 and  the  conditions  of  the  workers
 have  improved  as  a  result  of  the  re-
 commendations  of  those  wage  boards
 and  their  implementation.  At  the
 same  time,  they  have  started  training
 institutes  for  the  workers  themselves
 am  well  as  for  the  training  of  the
 Jabour  relation  officers.  They  have
 done  a  good  job  in  all  these  spheres.
 But  I  am  sorry  to  point  out  one  thing.
 As  my  hon.  friend,  Shri  Sham  Lal
 Saraf,  pointed  out,  when  this  morning
 उ  intended  to  speak  on  the  Demands
 af  the  Labour  Ministry,  I  was  all  the
 time  thinking  about  the  two  Ministers
 the  hon.  Minister,  Mr.  Jagjivan  Ram
 and  the  hon.  Deputy  Minister
 Mr.  Shahnawaz  Khan,  who  had
 the  opportunity  of  managing  and  ad-
 ministering  the  Railway  Ministry  for
 a  number  of  years.  Although  the
 Government  has  accepted  that  there
 should  be  no  distinction  practicing  the
 labour  policy  between’  the  private
 sector  and  the  public  sector,  what  is
 the  position  today?  I  would  particul-
 arly  refer  to  the  biggest  employer  in
 the  country,  that  is,  the  Railways.
 Everywhere,  according  to  the  labour
 laws,  the  practice  is  that  whenever  a
 dispute  arises,  in  the  first  instance,  the
 Negotiation  takes  place  between  the
 management  and  the  workers  and  if
 the  negotiation  fails,  then  the  Gov-
 ernment  cumes  into  picture  and  they
 refer  the  dispute  to  arbitration.  May
 I  ask  the  Labour  Minister  and  the
 Deputy  Labour  Minister  as  to  why
 this  policy  is  not  adopted  in  the  case
 of  the  employing  Ministries?  You
 will  be  surprised  to  know  Sir,  that  in
 the  Railway  Ministry,  there  have  been
 a  number  of  outstanding  grievances
 so  far  as  tiie  workers  are  concerned.

 So  far  as  the  workers  are  concern-
 ed,  we  have  been  crying  hoarse  to
 refer  the  dispute  to  arbitration.  Ex-
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 cepting  in  the  year,  1957  when  one
 ad  hoc  tribunal  was  set  up,  no  dispute has  been  referred  to  the  Tribunal.
 No  tribunal  has  been  set  up,  I  should
 say.  The  labour  jin  the  public  sector
 were  told  that  they  were  going  to
 have  a  joint  consultation  and  compul-
 sory  arbitration  machinery  known  as
 ‘Whitely  Council’.  What  is  the  posi- tion  about  this  joint  consultation  and
 compulsory  arbitration  machinery? It  has  not  seen  the  light  of  day.  So
 long  as  Parliament  is  in  session,  I  do not  know  whether  the  Home  Minister
 is  going  to  announce  his  decision  re-
 garding  this  joint  consultaticn  and
 compulsory  arbitration  machinery, Even  by  this  compulsory  arbitration
 machinery,  do  you  know,  Sir,  as  to
 what  are  the  subjects  going  to  be
 covered?  Only  three  subjects,  ViZey
 wages—salary  and  allowances—hours
 of  work,  and  leave  are  going  to  be
 covered.  These  are  the  only  three
 subjects  which  are  going  to  be  arbi-
 trable  according  to  the  present
 scheme  of  joint  consultation  and  com-
 pulsory  arbitration.  But,  do  the  Gov-
 ernment  realise  as  to  what  is  going  to
 happen  after  the  application  of  the
 scheme  regarding  other  disputes  in
 the  industries?  There  is  no  provision
 under  the  scheme  for  compulsory  ar-
 bitration  for  the  other  disputes  in  the
 industries.  |  only  want  to  remind  the
 Labour  Ministry  that  since  1966  18
 going  to  be  a  very  difficult  year  poli-
 tically  beacause  my  political  friends
 sitting  on  the  opposite  side  woul@  defi-
 nitely,  more  for  a  political  reasons
 than  for  the  reasons  for  bettering  the
 conditions  of  the  workers.  exploit  this
 situation.  Therefore,  I  am  warning
 this  Ministry  that  if  they  want  that
 there  should  be  industrial  peace  in
 this  country,  it  is  an  absolute  neces-
 sity  that  the  provisions  of  the  Indus-
 trial  Disputes  Act  should  be  immedi-
 ately  enforced  in  regard  to  labour
 matters  in  the  prime  ministries  es-
 pecially  the  Railways.  I  am  saying
 so  because  the  workers  are  pledged
 to  follow  peaceful  methods  in  regard
 to  settlement  of  disputes.  In  fact,  the
 workers  are  following  peacefut
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 methods  and  settling  their  disputes
 through  negotiation.  1  want  the
 House  to  understand  that  if  the
 award  of  the  tribunal  is  not  imple-
 mented,  what  is  the  alternative  left
 with  the  workers  excepting  by  settling
 these  things  through  their  own  or-
 ganised  strength?  However  powerful
 their  employer  might  be,  they  would
 try  to  settle  their  disputes  through
 their  own  strength.  Therefore,  I  am
 requesting  the  Government  to  see  that
 the  provisions  of  the  Industrial  Dis-
 putes  Act  are  made  applicable  and
 enforced  on  the  employing  ‘ministries.

 Now,  Sir,  I  must  say  something
 about  the  wages  of  the  workers.
 Everybody  in  this  House,  knows  that
 the  Second  Pay  Commission  was  set
 up  in  the  year  1957  to  determine  the
 salary  and  allowances  of  government
 employees.  The  Commission  examined
 the  salary  and  allowances  of  the
 workers  and  based  their  recommenda-
 tions  on  the  1949  cost  of  living  index.
 Now,  it  is  1966;  the  prices  of  all  com-
 modities  have  gone  up.  The  Govern-
 ment  themselves  have  accepted  that
 the  salary  was  determined  on  the
 basis  of  1949  cost  of  living  index.  The
 salary  which.  was  determined  in  1957
 on  the  above  basis  does  not  hold  good
 to-day.  No  doubt  the  Labour  Minis-
 try  has  sct  up  a  number  of  wage
 boards;  it  is  a  good  thing.  At  the
 same  time,  it  is  the  duty  of  the  Labour
 Ministry  to  see  that  the  Central  Gov-
 ernment  which  is  the  biggest  employer
 in  this  country  should  also  8०  up
 either  a  separate  Commission  for  each
 Ministry  or  a  wage  board  or  a  Com-
 mission  for  al]  the  Central  Govern-
 ment  employees  to  examine  पथ
 salaries  and  allowances  de  novo.
 Otherwise.  as  I  said  the  other  day,  the
 Finance  Minister  may  have  to  face  a
 very  difficult  time  at  the  hands  of
 their  own  employees  also.  The  Gov-
 ernment  should  be  aware  of  it.  There
 is  a  great  dissatisfaction  prevailing
 amongst  the  Government  employees,
 and  particularly  among  the  industrial
 workers  employed  by  the  Government
 of  India.  Therefore,  a  Pay  Commis-
 ‘sion  or  a  Wage  Board  or  a  separate
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 Commission  as  suggested  by  me  is  of
 absolute  necessity  to  examine  the
 salary  and  allowances  which  were
 determined  a  long  time  back  and
 which  do  not  hold  good  now  as  they
 are  now  out  of  date.  They  ghould,
 therefore,  be  reviewed.

 Then,  Sir,  I  shall  speak  about  the
 D.A.  paid  to  the  Government  em-
 ployees.  According  to  Justice  S.  K.
 Das’s  Commission,  which  the  Gov-
 ernment  have  not  yet  accepted,  D.A.
 should  have  been  revjewed  once  in
 every  six  months  when  there  js  in
 crease  of  5  points  on  the  average  in
 the  cost  of  living  index.  According
 to  Justice  Jagannath  Das  Commis-
 sion’s  recommendation,  the  increase
 on  an  average  for  a  ten  point  in  the *  cost  of  living,  the  workers  were  to  be
 compensated,  were  to  be  given  a  parti-
 cular  amount  of  0.3.  According  to
 this  recommendation,  they  should
 have  been  compensated  to  the  extent
 of  95  per  cent.  But,  according  to  the
 Jatest  decision,  in  regard  to  the  D.A.
 announced  by  the  Government  of
 India,  the  workers  have  been  com-
 pensated  only  to  the  extent  of  75  per
 cent.  I  want  to  know  how  far  it  is
 justified  for  Government  to  take  this
 arbitratry  decision.  Therefore,  as  I
 sald  earlier,  we  always  try  to  settle
 our  disputes  by  peaceful  means  or
 negotiations.  We  have  been  pleading
 that  it  is  not  justified  for  Government
 to  take  an  arbitrary  decision  like  this
 and  that  they  should  refer  the  whole
 question  of  D.A.  to  an  impartial  arbi-
 tration  and  whatever  decision  that
 arbitration  gives,  it  should  be  binding
 both  on  Government  as  well  09  the
 workers.

 With  these  words  [  want  to  repeat
 again  that  if  the  Government  wants
 industrial  peace  in  this  country—I
 know  the  Government  wants  to  estab-
 lish  a  socialistic  pattern  of  society  in
 this  country,—I  appeal  to  the  Labour
 Ministry  that  they  should  rise  to  the
 occasion.  The  letter  of  the  legisla-
 tion  ahould  be  especially  made  appl
 cable  to  everybody.  As  there  should
 be  no  high  and  low  in  the  socle'z.
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 There  should  be  parity  between  high-
 paid  and  low-paid  employees.  There
 should  alsu  be  no  disparity  in  regard
 to  implementation  of  the  labour  iaws.
 Last  year  I  asked  one  question—at
 that  time  Shri  D.  Sanjivayya  was  the
 Mimister—as  to  Why  the  Labour  Mi-
 nistry  was  afraid  of  the  employing
 ministries;  was  it  because  they  were
 more  powerful?  To-day  I  cannot  ask
 that  question  because  we  nave  fot  a
 very  powerful  Labour  Minister  and
 two  Deputy,  Ministers—one  from
 Defence  and  the  other  from  the  I.N.A.
 They  are  very  powerful.  Therefore,
 I  would  request  them  that  they  should
 not  hesitate  for  a  moment,  and  if
 there  is  any  lapse  in  regard  to  the
 implementation  of  the  labour  laws  by
 the  employing  ministry  they  should *
 be  prosecuted  in  the  same  manner  as
 the  private  sector  employers.

 Mr.  Deputy-Speaker:
 up.

 Your  time  is

 Shri  A.  P.  Sharma:  One  word  more
 and  I  have  done.  I  have  gone  through
 the  annual  report  very  carefully  and
 I  find  that  there  is  no  mention  about
 the  enforcement  of  the  labour  laws
 in  the  public-sector  undertakings,
 particularly  with  regard  to  the  wor-
 kers  employed  by  the  employing
 ministry.  I  would  like  to  add  one
 line  about  the  labour  relations  in  the
 railways.  They  always”  say’  that
 labour  relations  continue  to  be  very
 cordial.  Unless  and  until  the  failures
 of  the  Ministry  are  brought  to  light
 as  also  those  who  were  responsible
 for  not  implementing  the  labour  laws
 are  taken  up,  the  Labour  Ministry
 will  not  be  doing  justice  to  a  large
 number  of  workers  employed  by  the
 Government  of  India  themselves,

 Mr.  Deputy-Speaker:  Now  the  hon.
 Meinber  must  conclude.

 Sh-i  A.  P.  Sharma:  I  am  concludt
 ing.  As  1  have  said,  while  supporting
 the  demands  of  the  Ministry,  I  would
 like  to  draw  the  attention  of  the  Mi-
 nistry  once  again  to  see  that  the  em-
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 ploying  ‘ministries  also  do  properly
 fuction  so  far  as  implementation  of
 labour  laws  is  concerned.

 15.00  hrs.

 Shri  M.  P.  Swamy  (Tenkasi):  I  rise
 to  support  the  Demands  for  Grants  of
 the  Ministry  of  Labour,  Employment
 and  Rehabilitation.  This  Ministry  is
 responsible  for  treating  human  pro-
 b'ems,  ie,  the  problem  relating  to
 labour,  employment  and  _  rehabilita-
 tion.

 Rehabilitation  of  the  repatriates
 from  Burma  and  Ceylon  has  to  be  done
 on  a  la‘ge  sca’e  in  our  country  and
 arrangements  have  to  be  made  to  give
 them  cinployment  so  as  to  enable  them
 to  start  a  new  life  here.  As  the  re-
 port  says,  already  about  137,000  re-
 patriates  from  Burma  have  come  over
 to  India.  the  land  of  their  origin,  and
 about  70,000  more  are  expected  to
 come  over  to  India  by  the  end  of  this
 year.  This  has  happened  as  a  result
 of  nationalisation  of  trade  in  Burma
 and  the  restrictions  placed  on  foreign-
 ers  there  and  the  Indians  have  lo  come
 over  to  India  to  start  a  new  life  here.
 Unfortunately  this  problem  is  a  very
 great  problem.  As  I  said  earlier,  it  is
 a  human.  problem  and  J  teyuest  the
 Ministry  to  take  a  human  attitude
 over  these  people  and  give  them  more
 employment  as  far  as  possible.
 15.02  hrs.

 [Simt  SoNnaAvANE  in  the  Chair]
 Regarding  the  repatriates  from

 Ceylon,  they  are  yct  to  come.  Due
 to  the  Shastri-Sirimavo  Pact  signed
 in  October  1964,  about  6,25,000,  people
 of  Indian  origin  in  Ceylon  have  to
 be  repatriated  to  India  and  this  re-
 patriation  has  to  be  spread  over  शे
 period  of  15  years;  the  repatriates
 from  Ceylon  are  expected  to  start
 coming  over  to  India  from  June  this
 year.

 This  dual  problem  of  repatriates
 from  Burma  and  from  Ceylon  is  a
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 huge  problem  and  a  large  amount
 has  to  be  set  apart  for  the  rehabili-
 tation  of  these  people.

 About  the  repatriates  from  Burma,
 उ  am  glad  the  Ministry  has  taken  some
 steps  to  give  them  employment.  The
 most  affected  States  because  of  this
 repatriation.  are  Madras  and  Andhra
 Pradesh;  in  Madras,  nearly  70,000
 people  have  to  be  provided  with  em-
 ployment  and  given  the  necessary
 facilities  to  start  their  life.  I  am  glad
 that  they  are  going  to  open  a  spin-
 ning  mill  in  Tinnevelly  district  on  a
 co-operative  basis  to  give  them  em-
 ployment  and  also  to  expand  the  ex-
 isting  co-operative  mills  there,  so
 that  these  people  can  be  employed.
 Certain  concessions  are  being  given
 to  them  in  the  matter  of  employment
 and  education  and  certain  age  relaxa-
 tion  is  also  being  given.  I  am  sure
 that  these  things  will  go  a  long  way
 in  giving  them  employment.  This  is
 a  national  problem.  This  problem
 does  not  concern  only  Madras  or
 Kerala  or  Andhra  Pradesh  or  Maha-
 rashtra.  These  people  are  Indians;
 they  are  Indians  first  and  Indians
 last.  So  cach  State  has  its  own  share
 in  accommodating  these  repatriates
 from  Ceylon  and  from  Burma  and
 I  request  all  the  States  to  make  their
 contribution  also  ॥  rehabilitating
 their  own  brethren  who  had  gone
 Overseas  due  to  poverty  here  and  who
 have  now  come  back  due  to  the  atti-
 tude  taken  by  the  Governments  of
 other  countries.  They  are  our  bro-
 thers  and  we  have  to  share  their  bur-
 den  also,  as  we  share  ours.  This  is
 a  human  problem.  The  Ministry  of
 Labour,  Employment  and  Rehabilita-
 tion  have  taken  this  additional  res-
 Ponsibility  of  rehabilitating  these
 People  and  I  am  glad  that  they  are
 taking  certain  steps.

 Regarding  the  repatriates  from
 Ceylon,  I  suggest  that  the  Government
 may  have  a  plan  ready  now  itself;  they are  going  to  come  over  here  in  thou-
 sands  by  June  this  year  and  so  from
 now  onwards  we  should  plan  for  their
 resettlement  here.  They  were  employ-
 ed  in  plantations  in  Ceylon  and  there
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 is  a  large  scope  for  opening  more  plan-
 tations  in  Kenyakumari,  Nilgiris  and
 Anamalai  area  of  Madras  State.  I
 am  glad  the  Madras  Government  is
 ‘taking  steps  to  open  tea  plantations
 to  the  extent  of  10,000  acres.  This,
 however,  is  not  very  adequate  to  give
 employment  to  about  5,25,000  people
 who  are  going  to  come  over  to  India.
 So  I  request  that  more  lands  must  be
 allotted  to  these  people  and  more
 Plantations  must  be  started,  8०0  that
 they  can  be  employed  in  those  plan- tations  because  they  are  ulready
 trained  in  plantation  work  in  Ceylon. These  things  ‘must  be  considered  by the  Ministry  very  seriously.

 Then  I  come  to  another  important
 Problem,  of  bonus.  Bonus  has  a  spe- cial  significance  because  it  is  an  as=
 sured  income  for  the  workers.  Thanks
 to  this  Ministry,  they  have  brought out  the  Bonus  Act  by  replacing  the
 Ordinance.  The  Bonus  Act  assures
 two  things:  the  minimum  bonus
 and  the  maximum  bonus.  |  wel-
 come  the  minimum  bonus  given to  the  employees  because:  they
 were  not  hitherto  given  the
 benefit  of  getting  the  meagre  bonus  of
 4  per  cent.  Now  the  Act  has  made  it
 compulsory,  whether  an  industry makes  profit  or  not,  to  pay  a  minimum
 bonus  of  4  per  cent.  It  is  a  welzome
 feature,  but  another  matter  is  that
 there  is  a  ceiling  of  20  per  cent.  The
 employees  cannot  get  a  bonus  of  more
 than  20  per  cent.  The  employves  em-
 ployed  in  tea  plantations,  most'y  in South  India,  have,  in  practice.  heen
 getting  a  bonus  above  20  per  cent  but
 now  they  are  affected  be-ause  of  the
 ceiling  of  20  per  cent.  I  request  that this  may  be  relaxed  in  cases  where the  previous  practice  has  been  to  get more  bonus  than  the  20  per  cent limit.  The  very  same  question  wast raised  in  the  Madras  Assembly  and the  Chief  Minister,  Shri  Bhaktavat-
 salam,  who  is  also  in  charge  of  labour, has  said  that  the  Bonus  Act  has  ad-
 versely  affected  the  tea  plantation workers  and  staff  in  Madras  State  and
 they  have  to  amend  the  Act  also,  if
 necessary,  to  restore  the  previous  prac-
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 tice  of  the  employees  getting  more
 than  20  per  cent  bonus.  This  must  be
 done  by  our  Government  here.

 Then  I  come  to  the  problem  of  em-
 ployment.  Education  has  spread  to  a
 large  extent  in  our  country  and  with
 the  spread  of  education,  we  are  faced
 with  the  problem  of  educated  unem-
 ployment.  Most  of  the  males  and  fe-
 males  are  now  educated  and  they
 have  to  seek  employment  to  earn  their
 livelihood.  We  find  from  the  report
 that  the  unemployment  problem  is
 mounting  day  by  day.  We  are,  of
 course,  not  denying  that  our  Govern-
 ment  are  not  solving  it;  they  are  solv-
 ing  it  to  the  extent  it  is  possible;  but
 the  pace  of  solving  it  should  be  ac-
 celerated,

 In  this  connection  I  may  say  that
 employment  in  the  private  sector  has
 also  increased,  but  the  private  sector
 employers  are  giving  employment  to
 their  own  kith  and  kin.  I  may  state  a
 hypothetical  case  here  because  I  do
 not  want  to  mention  any  names.  The
 industrialists  who  receive  loans  from
 Government  do  not  start  industries
 with  their  own  funds;  they  get  more
 loans  from  all  possible  sources  con-
 cerned.  They  get  the  funds  from  the
 Industrial  Finance  Corporation;  they
 get  the  funds  from  the  Government.
 The  Government  get  money  from  all
 sections  of  the  people  who  pay  taxes  to
 finance  the  industries.  But  these
 industrialists  give  employment  to  their
 own  kith  and  kin  and  to  their  own
 friends  and  people.  In  this  connection
 I  must  mention  that  the  Labour  Min-
 istry  must  see  that  the  industries
 which  receive  loan  from  Government
 must  accommodate  all  colours  and  all
 sections  of  people  as  employees  in
 their  concerns.  This  is  very  important
 and  this  must  be  looked  into.

 Another  point  is  that,  in  the  Payment
 of  Wages  Act,  there  is  no  provision
 for  deduction  from  wages  of  the  pro-
 fessional  tax  payable  by  employees  to
 the  local  bodies.  It  will  be  very  easy
 to  collect  the  professional  tax  from  the
 employees  through  the  management;
 if  an  arrangement  is  made  by  which
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 the  entire  sum  payable  by  the  em-
 Ployees  to  the  local  bodies  can  be
 collected  by  one  cheque  issued  by  the
 management  Panchayats  need  not
 spend  more  money  towards  the  collec.
 tion  of  the  professiona]  tax.  I  suggest
 that  suitable  amendments  may  26
 made  to  provide  for  this  purpose  in
 the  Pyament  of  Wages  Act.

 I  then  come  to  the  provident  fund
 scheme.  I  am  glad  the  provident
 fund  scheme  is  being  extended  to  a
 number  of  new  industries.

 One  matier  about  which  J  want  to
 make  a  mention  is  this:  the  industrial
 magnates  have  got  their  own  guest
 houses  and  bungalows  for  their  offi-
 cers;  and  the  watchmen,  gardeners
 and  other  people  who  are  employed  in
 those  bungalows  are  paid  not  from  the
 pockets  of  the  officers  of  the  factory,
 but  from  the  management  of  the  fac-
 tory  itself.  But,  while  the  watchmen,
 the  gardenres  and  other  people  who
 are  employed  within  the  factory  pre-
 mises  are  covered  by  the  provident
 fund  scheme,  the  watchmen,  gardeners
 and  other  people  who  are  employed
 in  the  bungalows  of  the  industrial
 management  are  denied  the  benefit  of
 this’  scheme  unfortunately.  So  I
 would  urge  the  hon.  Minister  to  take
 note  of  this  and  to  extend  the  provi-
 dent  fund  scheme  to  these  people  also,
 so  that  when  they  retire  they  also
 get  some  benefit.

 I  am  glad  that  Government  are
 to  re- going  to  introduce  legislation

 gulate  the  contract  labour  system  in
 this  country.  The  contract  labour  sys-
 tem  is  in  vogue  for  a  long  number  of
 years,  and  in  this  House  voices  have
 been  raised  for  abolishing  the  sys-
 tem,  but  to  our  surprise  we  find  that
 Government  are  introducing  _  legisla-
 tion  only  for  regulation  of  the  con-
 tract  labour,  by  giving  them  some
 benefit  and  by  making  registration
 compulsory  and  so  on,  so  that  they
 can  be  given  some  benefit  as  regular
 workers.

 Finally,  I  would  like  to  say  a  word
 about  the  motor  transport  workers.  A
 number  of  accidents,  and  that  too,
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 lorry  accidents  happen  on  the  high-
 ways,  because  the  hours  of  work  of
 the  labourers,  drivers,  and  cleaners
 etc.  are  not  determined.  In  order  to
 earn  more  profit,  the  fleet-owners  do
 not  give  rest  to  the  employees.  When
 the  drivers  go  on  a  trip  and  come  back,
 immediately  they  are  asked  to  take  the
 lorry;  this  is  what  the  fleet-owners  do,
 in  order  that  they  may  earn  more
 profit,  but  they  are  ignoring  the
 health  of  the  workers  in  that  process.
 The  result  is  that  the  driver  has  to
 work  for  long  hours  and  sometimes
 he  meets  with  accidents  because  he
 does  not  have  enough  rest.  So,  I  would
 request  that  the  Motor  Transport
 Workers  Act  smust  be  implemented
 throughout  the  States  properly,  so  that
 the  accidents  on  the  highways  might
 decrease.

 Shri  Gauri  Shankar  Kakkar  (Fateh-
 pur):  This  is  one  of  the  most  import-
 ant  Ministries,  dealing  with  labour,
 employment  and  rehabilitation.

 As  you  know,  the  very  structure  of
 Government  depends  to  a  very  large
 extent  on  successful  production  in  all
 spheres  so  that  our  economy  might
 grow.  The  growth  of  the  economy  is
 possible  only  when  the  labour  which
 js  instrumental  for  production  has
 got  al)  the  amenities  which  normally
 every  human  being  deserves.  In  this
 respect,  I  would  submit  that  unless
 labour  is  provided  with  al]  facilities,
 with  residential  quarters,  medical
 treatment,  education  of  children  etc.
 in  a  fair  manner,  it  would  not  be  pos-
 sible  to  get  more  efficient  work  from
 the  labour.

 In  this  respect,  I  have  to  submit
 that  even  after  eighteen  years  of  our
 Independence,  we  have  not  been  quite
 fair  to  the  labour  in  regard  to  all  these
 amenities  which  are  dire  necessities
 for  them.  I  remember  that  only  a  few
 years  back,  when  our  late-lamented
 Prime  Minister  Nehru  happened  to
 visit  Kanpur,  the  industrial  centre  of
 UP,  he  was  actually  shocked  and  he
 said  that  he  would  like  to  burn  the
 dark,  dingy  and  smoky  quarters
 where  the  labourers  were  accommo-
 dated.  And  that  was  a  signal  where-
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 upon  some  quarters  were  built  for  the
 labourers.  But  that  is  only  a  negli-
 gible  thing.  Even  then,  unfortunately,
 J  have  seen  that  it  so  happens  that
 those  quarters  which  have  been  built
 for  the  labour  are  actually  occupied
 by  middlemen  at  nominal  rents  which
 are  actually  meant  for  the  labourers
 and  which  are  payable  by  them,  and
 the  labourers  are  not  getting  any
 benefit  out  of  it.

 I  have  seen  the  Industrial  Disputes
 Act  undergoing  rapid  amendments
 every  month  and  every  year.  The
 most  unfortunate  feature  of  !abour
 legislation  is  this  that  I  do  not  find
 any  sort  of  congenial  connection  bet-
 ween  the  Jabour  legislation  at  the
 Centre  and  those  at  the  State  level.
 Labour  being  in  the  concurrent  list,
 there  should  be  a  sincere  effort  to
 supplement  the  labour  laws  of  the
 States  with  those  at  the  Centre,  for
 then  only  the  legislation  280  give
 benefit  to  the  labour.

 I  may  point  out  that  there  are  cer-
 tain  enactments  at  the  State  level
 which  are  most  ineffective,  and  they
 are  only  kept  on  the  statute-books.
 One  of  them  is  the  Minimum  Wages
 Act.  There  is  hardly  any  enforcement
 of  its  provisions  with  the  result  that
 the  workers  in  the  small  industries,
 the  artisans  etc.  for  whom  this  enact-
 ment  was  meant,  are  still  being  ex-
 ploited,  and  the  authorities  feel  as  if
 they  need  not  enforce  the  provisions
 of  the  enactment.

 Likewise,  I  would  like  to  point  out
 that  the  Jot  of  the  agricultural  labour
 in  the  rural  areas  is  most  deplor-
 able.  The  Central  Government  and  the
 State  Governments  have  not  paid  any
 attention  so  far  to  the  question  of
 bringing  them  to  the  Jevel  of  the  in-
 dustrial  labour  to  any  extent.

 In  certain  States,  I  should  say  that
 there  has  been  an  amendment  to  the
 IPC,  and  under  section  374  of  that
 Act,  compulsory  labour  can  be  check-
 ed.  But  I  can  say  with  authority  that
 there  have  been  no  chalans  %  far
 under  this  section  even  though  the
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 offence  has  been  made  a_  cognizable
 offence.  It  so  happens  that  these  labour
 legislations  which  actually  deal  with
 labour  and  which  can  go  to  some  ex-
 tent  in  saving  them  from  exploita-
 tion  are  never  enforced;  the  execu-
 live  authorities  meant  for  enforcing
 these  enactments  treat  them  in  a  most
 step-motherly  way.  There  are  no  cha-
 Jans  and  no  prosecutions  under  the
 Minimum  Wages  Act  or  under  section
 374  of  the  IPC.  In  the  rural  areas
 throughout  the  country,  exploitation
 and  compulsory  employment  of  agri-
 cultural  labour  is  still  there  and  it
 has  not  been  checked.  1  would  appeal
 to  the  non.  Minister  that  the  Central
 Government  should  rise  and  see  that
 such  enactments  as  are  actually  in
 the  interests  of  labour  are  strict)y  en-
 forced.

 Then,  I  would  submit  that  there
 shouid  be  no  discrimination  in  the  en-
 forcement  of  the  labour  Acts  as  bet-
 ween  the  labour  in  the  private  sector
 and  that  in  the  public  sector.  1  join
 with  my  hon.  friend  Shri  A.  P.  Sharma
 in  what  he  has  said  in  this  regard.  This
 kind  of  discrimination  is  not  quite
 understandable,  and  I  do  not  see  why
 the  provisions  of  labour  laws  are  not
 actual'y  enforced  in  the  case  of  labour
 employed  in  the  pubic  sector.  There
 is  one  more  apprehension  which  I  feel
 in  this  regard.  Generally,  it  so  hap-
 pens  that  the  public  sector  corpora-
 tion’s  managers  or  the  persons  who
 are  at  the  helm  of  affairs  in  those
 corporations  are  either  ICS  or  IAS
 officers  and  they  are  very  senior  offi-
 cers,  and  in  the  presence  of  such  offi-
 cers.  the  labour  welfare  officers  or
 labour  inspectors  atually  feel  shy,
 and  if  1  may  say  so,  they  are  actually
 cowed  duw1  ind  they  thus  fail  to  en-
 force  the  lubuur  laws.  I  would  submit
 wnat  Governiient  should  take  steps
 in  this  regard  and  as  a  matter  of  fact,
 the  public  sector  should  set  an  ex-
 ample  for  the  private  sector  in  res-
 pect  of  the  welfare  of  labour.  But
 actually  it  is  just  the  other  way

 about.
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 Then  I  have  to  submit  with  regard
 to  dearness  alowance  and  _  enhance-
 ment  of  emoluments  to  labour  that  it
 would  be  most  equitable  and  just  if
 the  dearness  allowance  given  is  pro-
 Portionate  to  the  rise  in  prices  of  the
 necessities  of  daily  life.  If  we  keep
 in  view  the  rise  in  prices  of  these  com-
 modities  and  the  amount  of  dearness
 allowance  given,  there  ig  no  propor-
 tionate  relationship,  and  it  gives  no
 relief  or  welfare  to  labour.  It  should
 be  made  a  criterion  that  the  dearness
 allowance  given  should  be  in  propor-
 tion  to  the  rise  in  the  price  of  daily
 necessities.  Then  only  can  labour
 feel  contentment  and  feel  confident  of
 putting  in  maximum  effort  for  the
 growth  of  production  in  the  country.

 I  am  very  glad  that  a  bonus  legis-
 lation  has  been  passed.  But  there  are
 80  many  instances  where  employers
 have  not  paid  the  bous  due  to  the
 workers.  The  other  day  the  hon.  Min-
 ister  of  Labour  was  saying  here  that
 efforts  were  being  made  and  negotia-
 tions  were  going  on.  I  do  not  under-
 stand  what  the  neotiations  are  about
 when  their  obligation  under  the  legis-
 lation  is  clear.  If  employers  are  still
 Teluctant  to  give  bonus  even  after  the
 passing  of  the  Bonus  Act,  it  is  the
 duty  of  the  Labour  Ministry  and  Gov-
 ernment  to  enforce  the  Act  and  take
 necessary  steps  thereon;  there  is  no
 stage  for  any  sort  of  negotiation  in
 this  matter,

 Lastly,  I  would  say  that  Inbour
 legislation  at  the  States  and  Central
 level  should  be  framed  in  such  a
 manner,  that  the  legislation  at  the
 State  level  supplements  the  measures
 taken  by  the  Central  Government.
 Generally,  it  so  happens  that  the  labour
 inspectors  and  welfare  officers  of  the
 States  and  the  Centre  do  not  see  eye
 to  eye,  and  they  think  they  have  got
 different  duties  to  discharge  and  they
 belong  to  different  departments.  The
 result  is  that  what  is  congenial  to
 labour  is  not  done.

 These  are  my  suggestions.  I  hope  the
 Ministry  would  rise  to  the  occasion
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 and  implement  aly  the  measures
 which  are  in  the  statute-book.

 Mr.  Chairman:  Dr.  Melkote.

 I  would  request  hon.  Members  not
 to  approach  the  Chair.  If  they  want
 to  communicate  anything,  they  may
 please  send  chits  to  me.  Otherwise,  it
 disturbs  the  Chair  very  much.  I  hope
 this  suggestion  would  be  agreeable  to
 the  Members.

 Shri  प्र.  ह.  Chatterjee  (Nabadwip):
 1  must  point  out  one  thing,  because  I
 also  approached  you.

 Mr,  Chairmam:  This  is  a  question.

 Shri  H.  P.  Chatterjee:  We  send
 slips,  but  are  not  called.  Then  we  rise
 and  ask  for  time.  Even  then  we  are
 not  called.  What  is  to  be  done  in  such
 circumstances?

 Chairman:  Let  us  not  waste
 accommodate

 Mr.
 time  any  more.  प  will
 Members.

 Dr.  Melkote  (Hyderabad):  I  rise  to
 support  the  Demands  of  this  Ministry.
 While  doing  so,  I  welcome  the  Min-
 ister  who  is  an  old,  experienced  hand,
 and  the  two  Deputy  Ministers  who
 have  also  had  considerable  experience
 in  Government,  though  they  are  new
 to  the  labour  department.

 The  Labour  Ministry  has  a  big  em-
 pire  to  deal  with.  Different  depart-
 ments  are  there  as  provincial  units.
 Each  one  of  these  wants  to  remain
 autonomous  and  not  come  under  the
 purview  of  Labour.  Our  problems  are
 galore.  Each  शाह  of  the  workers  is  a
 problem  by  himself.  The  Labour  de-
 partment  has  got  to  deal  with  them.
 We  expect  the  labour  officers  in  the
 department  to  work  for  the  benefit  of
 the  working  class  everywhere.  I  point-
 ed  out  a  few  years  ago  that  they  are
 just  like  doctors  attending  in  jails  on
 prisoners.  They  can  only  examine  the
 patients  and  tell  Government  what
 ought  to  be  done.  It  is  in  that  atmos-
 Phere,  in  that  light,  that  we  have  to
 tell  the  labour  department  to  give  us
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 succour  and  deal  with  the  problems
 occurring  in  the  country.

 As  1  said,  there  are  various  prob-
 lems  that  one  can  think  of.  The  em-
 ployees’  state  insurance  problem,  the
 rising  trend  of  unemployment,  rising
 trend  of  prices,  the  constitution  of  new
 Pay  Commission,  bonus,  labour’s  role
 in  the  Fourth  Plan,  welfare  officerg
 and  others  to  deal  with  the  implemen-
 tation  of  industrial  laws,  whether
 they  are  properly  implemented  or  not,
 joint  management  councils—very
 many  of  these  problems  are  there.  I
 would  not  like  to  touch  on  all  or  any
 of  them,  but  would  concentrate  on
 only  one  aspect,  Two  previous  speak-
 ers,  my  colleague  in  the  INTUC,  Shri
 A.  P.  Sharma  and  Shri  K.  N.  Pande
 have  dealt  with  other  problems  al-
 ready.  Therefore,  while  I  entirely
 agree  with  what  they  have  said,  I
 would  pinpoint  only  one  aspect  so
 that  I  can  highlight  it  before  this
 House.  That  is  as  to  how  the  public
 sector  undertakings  in  this  country
 have  been  working  and  why  they  have
 not  given  us  the  necessary  profits  that
 we  expect  from  them.

 The  public  sector  undertakings
 have  to  account  for  a  large  share  of
 the  taxpayers’  money.  We  want  them
 to  function  most  efficiently.  If  after
 19  years  of  working  they  do  not  come
 up  to  the  same  level  of  efficiency  and
 profitability  as  the  private  sector  has
 done,  we  fee]  extremely  sorry.  We
 have  to  go  into  this  matter  and  see
 why  is  it  that  they  are  not  making
 adequate  profits.  Why  is  it  that  they
 are  not  even  paying  the  same  quan-
 tum  of  salaries  that  some  of  the
 foreign  companies  established  in
 India  pay.  The  foreign  concerns  pay
 better  salaries  to  their  staff.  Why  jg  it
 that  the  public  sector  undertakings
 are  not  able  to  pay  better  salaries?  The
 public  sector  undertakings  have  a
 certain  amount  of  profit  fixed  which
 the  Government  take  over.  After  all
 is  said  and  done,  the  amount  of  money
 that  ought  to  be  distributed  to  the
 workers,  if  they  have  to  have  the
 necessary  incentive  to  do  better
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 work,  has  to  be  taken  into  account,  if
 the  profit  flows  back.  The  workers
 are  interested  in  greater  production;
 they  are  patriotic  and  loyal.  They
 would  like  to  do  their  best.  But
 what  is  it  that  is  coming  in  the  way
 of  their  not  working  properly  after
 nearly  20  years  of  this  kind  of  indus-
 trial  activity?

 I  went  deep  into  this  question.  Here
 1  make  this  demand.  There  was  a  Ro-
 yal  Commission  on  Labour  appointed
 somewhere  about  1929  or  1930.  I
 would  say  that  there  should  be  a  Pre-
 sident’s  Commision  appointed  to  go
 into  this  question  of  the  structure  of
 the  industries,  the  incentives  offered
 to  labour,  every  aspect  of  it,  so  that
 we  may  ersure  that  the  public  sec-
 tor  undertakings  give  a  good  account
 of  themselves  in  the  Fourth  and  sub-
 sequent  plans.

 While  saying  this,  I  would  like  to
 draw  attention  to  one  particular  point
 mentioned  jn  the  Report  of  the  Minis-
 try  and  draw  conclusions  therefrom.  I
 refer  to  pages  40-42,  ‘Welfare  work
 in  Central  Government  undertakings’.
 It  is  said  wn  p.  41  under  ‘workers’
 grievances’:

 “During  the  year  1965  (upto  the
 end  of  Nov.  1965),  59,666  complaints
 were  reported  to  have  been  handled
 by  them.  Out  of  these,  as  many  as
 88,827  were  reported  to  have  been
 settled”.

 What  ig  this  ‘reported’  about?  Haven't
 they  got  proper  figures?  What  do  they
 expect  us  to  conclude  from  the
 word  ‘reported’?  Who  has  reported?  Is
 there  nobody  to  check  these  figures  in
 the  Central  Government  undertakings?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Labour,  Employment  and  Reha-
 bilitation  (Shri  Shahnawaz  Khan):
 These  are  reports  from  the  undertak-
 ings  themselves.

 Dr.  Melkote:  The  meaning  of  ‘re-
 ported’  is  different;  it  is  different

 APRIL  18,  1966  D.  G.  (1966-67)  11444

 from  report.  I  would  like  him  to
 understand  the  semantic  distinction.

 Mr.  Chairman:  It  may  be  wrong
 English.

 Dr.  Melkote:  It  continues:
 “Out  of  the  total  number  of  gri-

 evances  handled,  individual  griev-
 ances....

 individual,  not  union
 please  look  at  this—

 grievances,

 “ooo were  as  Many  as  55,519  (out
 of  59,666)  as  against  49,129  in  the
 previous  year  and  collective  griev-
 ances  4,147  as  against  4,997  in  the
 previous  year.  The  nature  of  griev-
 ances..

 —that  is  important—
 “.., shows.  that  32,245  related  to
 terms  and  service  conditions,  while
 27,421  related  to  domestic  and  other
 matters.”

 What  am  I  to  call  this?  Nearly  55
 per  cent  of  the  grievances  were  about
 terms  and  service  conditions.  That
 meang  that  Government’s  laws  and
 other  thing:  that  apply  to  the  indivi-
 dual  worker  are  not  being  applied
 in  such  a  large  measure.  Will  there
 not  be  unrest?  In  the  case  of  these
 public  undertakings,  if  there  is  ambi-
 guity  in  the  terms  of  service  or  ser-
 vice  conditions,  why  should  jt  not  be
 made  clear,  so  that  many  of  these  pro-
 blems  are  obviated?  This  I  have  not
 been  able  to  understand.  If  this  occurs
 in  public  undertakings,  what  will  pri-
 vate  sector  undertakings  do?

 Then  again,  it  is  stated  in  page  42:
 “The  Labour  Officers  of  the  Cen-

 tral  Pool  were  generally  associated
 with  all  the  welfare  measures  in-
 troduced  in  the  undertakings.  They
 initiated  new  schemes  and  suggested
 improvements  in  the  existing  wel-
 fare  measures  for  the  workers.  They
 helped  in  bringing  about  harmony
 and  amity  between  the  managements
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 and  their  workers  which  ul-
 timately  accounted  for  the  mainten-
 ance  of  industrial  peace  and  increase
 in  production  in  the  establishments
 concerned.”
 I  congratulate  the  Central  Pool  La-

 bour  Officers  on  doing  this,  but  can
 they  do  it  effectively?  Many  of  these
 Labour  Officers  are  not  even  class  I
 gazetted  officers.  The  Labour  Depart-
 ment  posts  them  there.  The  manage-
 ment  makes  use  of  them  as  if
 they  are  clerks.  Unless  they  have
 prestige  andcan  uphold  the  rules
 and  regulations  and  tell  the  manage-
 ment  what  ought  to  be  done,  other-
 wise  it  will  be  reported  and  the
 Labour  Department  will  take  ac-
 tion,  how  will  the  benefits  go  to  la-
 bour?  Why  not  make  these  officers
 working  there  class  I  officers  who
 take  their  cue  from  the  Labour  De-
 partment  and  not  from  different  de-
 partments?  Here  lies  the  hitch  and
 the  reason  why  this  kind  of  trouble
 ‘occurs  in  the  different  undertakings.
 I  therefore  congratulate  the  Labour
 Officers  that  in  spite  of  their  handi-
 caps  they  are  doing  very  well.  As  I
 said,  this  should  be  modified  and
 they  should  be  made  class  I  gazetted
 officers.

 Apart  from  this,  from  1947  onwards
 till  today  we  have  poured  in  money
 into  these  public  undertakings  ०
 purchase  the  best  machinery  available
 in  any  part  of  the  world,  the  most
 sophisticated  machinery;  our  labour
 is  cheap;  we  invite  technicians  and
 others  from  foreign  countries  to  help
 us;  in  spite  of  all  this,  production  in
 other  countries  is  higher  than  ours.
 The  workers  are  prepared  to  work
 and  they  are  patriotic.  This  has  been
 shown  during  the  Hyderabad  police
 action,  during  the  attack  on  Goa,  at
 the  time  of  the  Chinese  aggression
 and  during  the  Pakistani  aggression.
 So,  we  have  no  grouse  against  the
 workers,  if  the  production  is  not  up
 to  the  mark.  I  say  we  will  co-opera-
 rate  with  the  Government  and  the  La-
 bour  Department;  wherever  a  work-
 er  is  not  working  properly,  dismiss
 him,  I  will  support  you,  my  organisa-
 tion  is  prepared  to  do  this,  I  am  in-
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 terested  in  the  nation  first.  If  the  na-
 tion  thrives,  I  live;  if  the  nation  goes
 down,  I  also  go  down.  So,  I  challenge the  Labour  Department:  wherever
 they  point  out  that  a  worker  is  not
 working  properly,  if  I  do  not  support,
 you  can  take  me  to  task,  our  organi-
 sation  will  support  you.  But  in  Eng-
 land  working  with  the  same  machi-
 nery  a  worker  gets  Rs.  1,000,  in  Ger-
 many  Rs.  1,500,  in  France  Rs.  1,500

 of also  in  Switzerland,  Norway  an
 Sweden,  and  much  more  in  America,
 and  still  they  are  able  to  sell  their
 goods  to  us  at  a  cheaper  rate.  Our
 labour  and  raw  materials  are  cheap,
 we  have  sophisticated  machinery,  and
 still  we  are  not  able  to  do  this,  though
 our  workers  are  patriotic.  Therefore,
 there  must  be  something  wrong  with
 the  management.  Please  look  into  this
 and  assess  this.  That  is  why  I  am  in-
 sisting  on  a  President’s  commission
 being  appointed.  If  my  pay  is  Rs.  1,500
 ag  in  other  countries,  I  get  incentive,
 I  will  work,  there  will  be  less  ०
 strikes,  and  there  will  be  national
 Progress,  It  is  the  duty  of  the  Labour
 Department  to  look  into  this  to  carry
 on  the  work  in  national  interests.

 I  will  just  mention  one  or  two
 things  more.  There  are  some  cases  in
 public  sector  undertakings  where  the
 courts  have  given  &  decision.  and  they
 have  been  hanging  fire  for  the  past  15
 or  16  years  without  being  implement-
 ed.  If  a  court  decision  is  not  imple-
 mented,  why  does  not  the  Labour
 Department  take  action?  What  is  it
 they  are  doing?  How  long  can  the
 worker  wait?  Many  of  them  have  al-
 ready  died.

 Secondly,  coming  to  the  defence
 undertakings,  I  can  understand  when
 there  i;  an  emergency,  but  the  Cons-
 titution  guarantees  that  any  seven  per-
 song  can  organise  a  union.  That  right
 is  not  given  to  these  employees,  like
 coolies  and  water-carriers  during  nor-
 mal  times.  Industrial  laws  are  not
 applicable  to  the  defence  undertakings.
 Why?  You  want  to  use  the  DIR.  Why
 not  give  these  human  rights  to  these
 people  and  allow  them  to  carry  on  like
 others,  I  have  not  been  able  to  get  an
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 answer.  I  have  been  raising  this  issue
 for  seven  or  eight  years.

 These  are  the  questions  I  would
 like  to  ask.  With  the  dynamism  of  the
 present  Labour  Minister  and  the  De-
 puty  Ministers,  I  hope  all  these  prob-
 lems  will  be  satisfactorily  settled.

 Mr.  Chairman:  Shri  Tulsidas  Ja-
 dhav.  Not  more  than  five  minutes.

 आओ  तुलसीदास  जाधव  (नांदेड)  :
 सभापति  महोदय,  अपनी  इस  डिमाण्ड पर
 बोलते  हुए,  मैं  रिहेबिलिटेशन के  सवाल  पर
 बोलना  चाहता  हूं,  यह  एक  बडा  भारी  और
 मुश्किल  सवाल  है  ।  भारत  के  जो  दो  हिस्से
 हुए,  उससे  देश  को  बड़ा  नुकसान  हुआ,  इससे
 लोगों  के  अन्दर  बड़ा  दुख  और  दर्द  भरा  हुआ
 है  ।  समें  भी  पाकिस्तान से  जो  लोग
 आये,  उनमें  से  वेस्ट  बंगाल  में  लोग  ज्यादा  से
 ज्यादा  उसे  हुए  हैं  और  इन  आंकड़ों  को  देखने
 से  मालूम  होता  e194  और  65  की

 जो  रिपोर्ट  है,  उसमें  वेस्ट  बंगाल,  आसाम  और
 त्रिपुरा  इन  तीनों  को  मिला  कर  8,9+137
 लोग  बाहर  से  आये  और  उसके  बाद  सन्‌
 1965-60  की  रिपोर्ट  देखने  से  मालूम  होता
 है  कि  यह  संध्या  8  01,798 रही  ।  इससे
 स्पष्ट  होता  है  कि  इन  में  से  बहुत  से  लोग
 वापस  चले  गये,  क्योंकि  इसमें  94,339  लोग
 कम  बताये  हैं।  इस  चालू  रिपोर्ट  को  देखने  से
 ऐसा  मालूम  होता  है  कि  वे  लोग  वापस  गये
 होंगे।  इसका  ऐसा  अन्दाज़  लगता  है  ।  मेरी
 दूसरी  यात  यह  है  कि  इसमें  जैसे  भारत  के  दो
 टुकड़े  होने  के  बाद  जो  लोग  बाहर  गये  थे,
 वे  वापस  आये  हैं,  उनकी  जो  जायदाद  थी,
 वे  वैसी  ही  छोड़  कर  आये  हैं,  अभी  तक  उनकी
 जायदाद  का  जो  प्रश्न  है  उसका  हल  नहीं
 निकला  है  1  सन्‌  1947  के  जो  झगड़े  हैं,  वे
 भी  इस  रामय  तक  तय  नहीं  हुए  हैं  और  इस
 यारे  में  भी  अभी  तक  तय  नहीं  हुआ  है।

 इनके  अलावा  दूसरे  हैं  जो
 बाहर  के  देशों  से  आये  हैं,  जैसे  बर्मा  से  भाये  हैं,
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 इनकी  संख्या  1,535,700 है  और  दूसरे  70
 हज़ार  हैं।  बर्मा  से  जो  लोग  आये,  ये  लोग
 मद्रास  और  प्रान्तर  के  थे  और  मोजाम्बिक  से
 2309  लोग  आये  |  इन  लोगों  के  लिये  सरकार

 ने  क्या  इन्तजाम  किया  है,  यह  समझ  में  नहीं
 भाता  है  इस  रिपोर्ट  के  पढ़ने  से  ।  इन  लोगों
 के  लिये  जो  आ्रीवेन्सेज़  आती  हैं,  जो  बातें  कान
 पर  सुनने  में  भाती  हैं,  उनसे  सन्तोष  नहीं  है।
 मैंने  देखा  है  कि  महाराष्ट्र  में  उल्लास नगर  में
 पश्चिमी  पाकिस्तान  से  आए  हुए  शरणार्थियों
 की  एक  लाख  के  करीब  आबादी  है।  उनको  आये
 हए  अठारह  बरस  हो  गए  हैं।  लेकिन  फिर  भी
 उनके  लिए  राज  तक  जगह  का  कोई  निकाल
 नहीं  हुआ  है,  कोई  प्रबन्  नहीं  हुआ  है।  इससे
 उनके  अन्दर  बहुत  ज्यादा  असन्तोष  पाया
 जाता  है  ।  थोड़े  दिन  पहले  की  बात  है  कि  वहां
 लाठी  चाहे  हुआ  था  और  गैस  का  भी  प्रयोग
 किया गया  था...

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Labour,  Employment  and  Rcha-
 bilitation  (Shrj  D.  के.  Chavan):  That
 is  a  different  matter,

 tt  तुलसौदास जाधव  :  यह  तो  सही  है।
 लेकिन  उनके  लिए  दूकानों  का  और  उनके
 लिए  रहन  सहन  की  जगह  का  प्रबन्ध  तो  होना
 चाहिए,  उसका  निकाल  तो  होना  चाहिये  ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  जब  म्न्त्नी  महोदय  उत्तर  दें
 तो  इस  पर  प्रकाश डालें  ।  हमारे  डिप  ह
 मिनिस्टर  साहब  प्रिया  काम  करने  वाले  हैं
 भर  उन्होंने  इस  समस्या  का  कोई  हल  खोज
 निकाला  हो  या  उनको  दूकानें  ौर  जगह  दे
 दी  हो  तो  उसके  लिए  मैं  उनको  धन्यवाद
 देता  हु  और  अगर  अभी  तक  उन्होंने  कुछ  न
 किया  हो  तो  मैं  चाहता  हूं  कि  वह  इस  ओर
 अवश्य  ध्यान  दें  और  इसको  जल्दी  करें  t
 जहां  तके  मैं  जानता  हं  उनकी  दूकानों  भारी
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 के  बारे  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  हुआ
 है।  उस  भाग  से  श्री  जसवन्त,  एम०पी०  भाते
 हैं।  बह  इस  सम्बन्ध  में  मन्त्री  महोदय  के  साथ
 दो  बरस  से  लिखा  पढ़ी  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन
 कोई  निकास  नहीं  हुआ  है  ।  ऐसा  मुझे  खातरी
 &  भी  मालूम  होता  है।  मगर  मैं  गलत  कह  रहा
 हूं  ती  चाहता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  मुझे
 दुरुस्त करदें। कर  दें।

 रिफ्यूजी जो  लोग हैं,  उनके  आरे  में
 पुश  एक  बात  और  कहनी  ह  हम  लोग  इधर
 रहते  हैं।  हमारी  कम  ज्यादा  जायदाद  भी  है।
 अगर  कोई  अडचन  पैदा  होती  है  उसके  सम्बन्ध
 में  तो  हम  वापस  में  उस  अध्यक्ष  को  दूर  कर
 लेते  हैं,  आपस  में  फंसना  कर  लेते  हैं।  लेकिन
 उनके  बाप  दादों  की  जो  जायदाद  थी  उसको
 बे  पाकिस्तान में  छोड  भाए  हैं।  बह  उनके

 दिल  का  टुकडा  था  जिस  को  वे  उधर  छोड  कर
 इधर  आ  गए  हैं  1  उनके  अन्त:करण  के  टुकडे
 उधर  पड़े  हुए  हैं।  उनको  सांत्वना  देने  का,
 उनको  धीरज  बंधाने  का  काम.  सरकार  यरे
 और  उनके  साथ  बह  ठीक  रीति  से  बरताव
 करे  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  उनकी  दिक्कतों
 को  दूर  करने  की  वह  कोशिश  करे

 रिफ्यूजी  भाइयों  से  मेरी  एक  रिक्वेस्ट  है,
 उनसे  मेरी  एक  विनती  है।  वे  यहां  आए  हैं  और
 हम  उनका  स्वागत  करते  हैं  ।  लेकिन  वे  ठीक
 रीति  से  रहें  और  कुछ  काम  करके  बतायें  t
 बहुत  से  लोग  हैं  जो  काम  नहीं  करते  हैं।  वे
 राशन  आदि  लेते  हैं  और  अगड़े  करते  हैं,
 ऐसा  मेरे  कान  में  पा  है  जब  वे  आए  हैं  तो
 उनको  चाहिये  कि  वे  लडाई  भाडे  न  करें
 और  काम  करके  खायें,  काम  करके  दिखायें  ।

 टेक्सटाइल मजदूर  तथा  दूसरे  जो  मज-
 इन्हें.

 सभापति  महोदय:  अब  भाप  समाप्त  करे।

 ी  तुलसीदास आब  :  मैं  एक  मिनट
 में  समाम्त  कर  रहा  हुं।  टेक्सटाइल  मजदूरो
 के  जो  मैन  डेज  लास्ट  हुए  हैं,  उनके  भांकडे
 269( Ai)  LS—7.
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 देखने  से  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  उनमें  वृद्ध
 हुई  है  1  इससे  हम  हस  निष्कर्ष  पर  पहुचते
 हैं  कि  उनके  असन्तोष  में  वृद्धि  हुई  है  ।  मेरी
 विनती  है  कि  जो  कारखाने  बल्द  पडे  हैं  उनको
 चलाने  का  प्रबन्ध  किया  जाय।  सास  के  शुरू  में
 पद्य  कारखाने  बन्द  पड़े  थे  ओर  साल  के  अन्त
 तक  उनकी  संख्या  बढ़  कर  35  हो  गई।  हम
 का  नतीजा  यह  भी  हुआ  कि  बेकारों  की  संख्या
 में  भी  बडी  वृद्धि  हुई  -  पहले उनकी  संख्या
 17,000 थी  जो  कि  बढ़  कर  43700 हो
 गई।  मैं  चाहता  हंक  उनकी  भी  व्यवस्था
 ठीकठाक को  जाय।

 एक  अंतिम बात  मैं  प्राविडेंट फंड  के  बारे
 में  कहना  चाहता  हूं  मैंने  पीछे  भी  कहा  था.

 Mr.  Chairman:  Please  conclude.

 भी  तुलसीदास आब  :  एक  मिनट में
 में खत्म कर दूंगा । कर  दगा  |
 Mr,  Chairman:  The  hon.  Member

 will  please  conclude  now.  He  has  to
 keep  his  promise  given  to  the  Chair.

 Shri  A.  V.  Raghavan  (Badagara): Mr.  Chairman,  most  of  the  distin-
 guished  Members  who  have  spoken
 before  me  have  dealt  with  important
 Problems  and  |  shall  confine  myself  te
 one  of  the  problems  concerning  my
 State,  Kerala.  You  are  aware  of  the
 living  conditions  of  the  plantation
 workers  in  our  country.  300,000  work-
 er:  engaged  in  plantation  industry  in
 Kerala  have  served  a  strike  notice
 which  is  to  take  place  shortly.  In  spite
 of  that  the  government  of  Kerala  has
 not  taken  any  steps  to  intervene  in
 the  matter  or  settle  the  dispute.  The
 two  advisers  who  are  there  in  Kerala
 have  not  done  anything  nor  has  the
 labour  department  of  the  Kerala  gov-
 ernment  taken  any  interest  to  inter-
 vene  in  the  matter.  As  you  are  aware
 Kerala  ig  under  the  President’s  rule
 and  the  Central  Labour  Minister  has
 Bot  a  duty  to  see  that  this  strike  15
 averted  at  all  costs.  Situated  a,  they
 are  the  plantation  workers  are  in  out
 of  the  way  hill  tracts  of  Kerala;  they
 are  far  removed  from  civilisation;  they
 have  no  medical  facilities  or  transport
 facilities.  Most  of  these  are  owned  by
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 (Shri  A.  V.  Raghavan]
 foreign  firms  and  they  have  done  no-
 thing  to  improve  the  living  conditions
 of  the  workers  engaged  in  the  plan-
 tation  industry.  The  strike  notice  is-
 vued  by  the  workers  includes  the
 demand  to  raise  the  wages,  bonus,
 better  medical  facilities,  etc.  I  there-
 fore  request  the  Labour  Minister  to
 look  into  this  matter  and  see  that
 the  strike  is  averted  at  all  costs)  The
 wo-kers  engaged  in  the  toddy  tapping
 industry  in  certain  parts  of  the
 country,  say,  in  Kottayyam  have  al-
 ready  gone  on  strike.  Even  here  the
 government  of  Kerala  has  done  noth-
 ing.  He  should  look  into  this  matter
 also.  He  should  see  that  the  strike  is
 settled.

 The  condition  of  the  biri  workers
 har  been  engaging  the  attention  of
 the  House  fo:  a  long  time.  It  is  very
 unfortunate  that  even  after  years  of
 deliberation  the  Bill  hag  not  been
 enacted  into  law,  The  Bil]  has  been
 passed  by  the  Rajya  Sabha  last  Feb-
 ruary.  He  should  see  that  some  time
 is  obtained  during  this  session  to  pass
 this  Bill.  Their  living  conditions  are
 congested;  there  is  no  proper  ventila-
 tion  in  the  factories  and  because  of
 these  most  of  these  workers  are  prone
 to  TB  and  other  diseases.  In  consulta-
 tion  with  Minister  of  Parliamen-
 tary  Affairs,  he  should  see  that  this
 Bill  is  passed  into  law  during  this
 session  itself.  We  have  8  lot  of  legis-
 lation  but  the  enforcement  machinery
 ig  absent,  One  such  law  is  the  Motor
 ‘Transport  Workers  Act.  I  know  from
 personal  experience  that  in  most
 States  this  Act  is  not  enforced.  Even
 in  Kerala,  I  have  not  seen  a  single
 prosecution  take  place  for  violation  of
 this  Act.

 Finally  I  invite  your  attention  0
 the  retrenchment  that  is  going  on  in
 the  oil  companies.  In  Delhi  1  the
 Caltex  Office  41  employees  have  been
 segregated  in  a  room  and  they  had
 not  been  given  any  work  during  the
 lart  two  or  three  months.  You  could
 imagine  the  mental  strain  and  agony
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 of  these  workers.  They  are  put  in
 virtual  confinement  from  10  to  5  P.M.
 inside  an  aiv-conditioned  room  with-
 out  any  work.  They  are  given  facili-
 ties  to  play  carroms  or  read  papers,  If
 this  state  of  affairs  continues  in  a
 few  months  they  will  forget  whatever
 they  have  learnt.  Therefore,  the  hon.
 Minister  should  personally  see  that
 the  companies  are  not  allowed  to
 Play  with  the  Indian  workers;  they
 should  ७  given  work  to  do,  J  am
 aware  that  a  tripartite  committee  has
 been  appointed  to  go  into  this  ques-
 tion,  and  in  yesterday  and  today’s
 paper  we  have  found  certain  reports
 about  the  recommendations  of  ‘this
 committee.  I  am  sure  the  Govern-
 ment  will  go  into  this  and  pass  earl:
 orders  and  see  that  the  workers  en-
 gaged  in  the  ‘oil  industry  are  given
 security  of  service  and  that  foreign
 firms  are  not  allowed  to  retrench  thesc
 workers.  With  these  words,  I  con-
 clude.

 aft  बालमीकी  (खुर्जा)  :  राभापति
 जी,  मैं  आप  का  बहुत  भारी  हूं  कि  आप  ने
 मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  ।  मैं  अम  मंत्रा
 लय  की  मांगों  का  रामकथा  करता  हं  और  माननीय
 मंत्री  जी  के  आगमन  पर  प्रसन्नता  प्रकट  करता

 14  इस  लिये  कि  उनके  आगमन  से  देश  के
 [मजदूरों  के  मस्तिष्क  में  नवीन  भाशा  का  संचार

 हो  रहा  है,  और  आगे  भी  उनसे  आशा  है।

 मैं  यह  जरूर  चाहता  हूं  कि  देश  के  अन्दर
 अदलती हुई  परम्पराओं के  साथ  साथ  मनुष्य
 के  श्रम  की  महता  भी  बढ़े  ।  मंत्री  महोदय  के
 अमन  से  मनुष्य  के  अम  की  महता  बढ़ेगी  ।
 भेरा  यह  विश्वास है  कि  जब  से  वह  आए  हैं
 उन्होंने  इन  तीन  महीनों  के  अन्दर  जो  घोषणा यें
 की  हैं,  और  महत्वपूर्ण  धोषणायें  की  हैं,  उन
 का  प्रभाव  ऐसे  मजदूरो  पर  पड़ेगा  जिन  की
 समस्या आज  भी  विकट  रूप  से  देश के  सामने

 खड़ी  हुई  है।  राज  उनकी  आर  मैं  ध्यान
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं।  यह  कर्मचारी  हैं
 सड़क  निर्माण  में  काम  करने  वाले  और  परिवहन
 भें  काम  करने  वाले  कौर  बिजली  विभाग  में
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 काम  करने  वाले  t  cet  प्रकार  से  ऐसे  कर्म-
 चारी भी  हैं जो  विदेश  के  अन्दर  सफाई  का  काम
 करते  हैं  और  म्यूनिसिपैलिटियों के  अन्दर  और
 प्राइवेट  क्षेत्रों  के  अन्दर  काम  रते  हैं  ।

 मे  यह  प्रसन्नता है कि उन्होंने है  कि  उन्होने  3  अप्रैल
 1966  को  कानपुर  में  बराबर  यह  कहा है

 कि  सड़क  निर्माण  के  मजदूरों  के  लिये,  ट्रांस्पोर्ट
 के  मजदूरों के  लिये,  एलेक्ट्रसिटी  के  मज-
 दूसरों  लिये बेज  बोर्ड  स्थापित किये  जायेंगे।
 मैं  इस  धोषणा  का  स्वागत  करता  हं  और  मान-
 नीय  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होने
 अपनी  गरिमा  का  परिचय  दिया है  कौर
 वह  उन  मजदूरों  के  लिये  हृदय में  दर्द
 रखते  हैं  और  उन  के  कप्टों  को  ट्र  करना  चाहते
 हैं  उन  के  काम  करने  की  स्थिति को,  उन  के
 वेतन  क्रम  को,  उन  के  कल्याण  को  ध्यान  में  रखते
 हैं।

 इसी  प्रकार  से  दूसरी  जो  महत्वपूर्ण  घोषणा
 उन्होंने  देश  के  अन्दर  की  है  वह  सफाई  कर्म-
 चारी  भाइयों  के  लिये  की  है।  उन  के  हदय
 में  उन  के  लिये  भी  गुआना  है, और  आज
 से  नहीं,  वहुत  पहले  से  वह  उन  के  लिये  प्रयत्न
 करते आये  हैं  1

 मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना
 चाहता हूं  कि  मैं  ने  अपने  सब  से  प्रथम
 भाषण  में  1  मार्च,  1950  को  इस  प्रश्न  को
 उठाया  था,  और  मैंने  बराबर  उसमें  कहा  था
 कि  उन  की  स्थिति  को  देखते  हुए,  उन  के  कार्य
 को  देखते  हुए,  उन  के  साथ  जो  शोषण  होता  है
 उस  को  देखते  हुए,  उन  की  अवस्था  को  देखते
 हुए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  दरख़्वास्त  करुगा
 कि  वह  एक  ऐसा  कमिशन  कायम  करें  जो
 उन  के  काम  की  स्थिति  की  जांच  कर  सके,
 सर्वेक्षण कर  सके  और  उस  बात  को  भी  ओ  अब

 तक  उन  के  लिये  नहीं  हुई  है  वह  पूरा  कर  सके
 माननीय  मंत्नी  महोदय  ने  उस  का  जवाब  भी
 दिया  था  ।  मैं  उस  जवाब  के  शब्दों  को  पढ़
 देना  चाहता  हूं  :

 “My  hon.  friend  Mr.  Kanhaiyatal
 Balmiki  has  raised  the  question  of
 municipa]  labour,  the  scavengers  or
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 mehtars.  I  may  at  once  tell  him
 that  we  are  not  making  any  distinc-
 tion  in  our  labour  legislation  bet-
 ween  the  other  type  of  workers  and
 municipal  workers  or  scavenging
 staff.”

 यह  मैं  मानता  हूं  कि  उस  वक्त  मैंने  प्रश्न  उठाया
 था  t  कारखानों के  अन्दर  या  कहीं  भी  ऐसे
 क्षेत्रों  में  जहां  हमारे  भाई  काम  करते  हैं  उन  के
 साथ  किसी  भी  प्रकार  की  विभिन्नता  नहीं  बरती
 जाती  है,  डिस्पैरिटी  नहीं  बरती  जाती
 है।  लेकिन  बहुत  वर्षों  से  यह  बराबर  कहता
 आया  हूं  और  जब  भी  अवसर  मिला  है,  कि  देश
 के  अन्दर जो  म्यूनिसिपैलिटी में  काम  करते  हैं,
 जो  प्राइवेट  क्षेत्र  के  अन्दर  काम  करते  हैं  हमारे
 भाई  उन  की  अवसथ  आज  18  वर्ष  के  बाद  भी
 सब ह्यूमन  है  1  उन  के  साथ  भ्र त्या धार  होता
 है,  उन  के  काम  करने  की  स्थिति  ठीक  नहीं  है,

 उन  के  वेतन  क्रम  ठीक  नहीं  हैं,  उन  के  कल्याण
 के  काम  चलते  नहीं  हैं  यद्यपि  माननीय  पन  पन्त
 जी  जब  यहां  पर  मौजूद  थे  उन्होंने  केन्द्रीय
 हरिजन  कल्याण  बोर्ड  की  ओर  से  एक  सब  कमेटी
 कायम  की  थी,  जिसको  मलकानी  कमेटी  कहते
 हैं  -  केवल  उसके  सामने  यह  शर्त  थी  कि
 सिर  पर  पाखाना  कोने  की  लानत
 खत्म  हो  सके  और  उससे  सम्बन्ध  था  जिस
 स्थिति  में  वह  भाई  काम  करते  हैं  -  जिस
 तरह  से  वह  पाखाना दूर  तकले  जाते  हैं
 और  उसका  डिस्पोजल  किस  तरह  से
 करत ेहैं  वद  एक  अलग  दृष्टिकोण  था

 लेकिन  भज  जो  हमारे  भाई  म्यूनिसिपैलिटी
 में  काम  करते  हैं,  कारपोरेशन में  काम  करते
 हैं  या कहीं  भी  काम  करते  हैं,  उनके  हार्य:
 की  जो  स्थिति  है,  जो  उनका  वेतन  क्रम
 है,  उसमें  अत्यन्त  डिस्पैरिटी है।  जिस  तरह
 की  उनकी  काम  की  पद्धति  है  वह  भी  देख-
 पूर्ण है।  इसलिये  माननीय  मंत्री  जी  ने
 कानपुर में  3  अप्रैल  को  ओ  धोषणा  की  है
 उन  भाइयों  केयर्न  क्रम को  ध्यान  में
 रखते  हुए;  उनके  काम  करने  की  पद्धति
 को  ध्यान में  रखते  हुए और  उनके  कल्याण
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  एक  प्रकार का
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 इस  बात  को  वह  जल्दी  से  जल्दी  लागू  करेंगे
 विदेश  केन्द्र  आज  जो स्थिति  है  वहन
 रह  सकेगी  और  उन  भाइयों  का  कल्याण

 है,  उनके  दुःख  को  समझते हैं,  वह  उनके  दर्द
 को  समझते  हैं।
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 ओवर लै पिंग  है,  रूप  होल्स  हैं  उनको दूर
 किया  जायेगा  ।  परिवर्तन  हेतु  एक  नये  कानून
 का  दृष्टिकोण  पैदा  किया  जायेगा  तथा  ऐसी
 अम  नीति  पैदा  की  जायेगी  जिसमें  मजदूरों
 को  एक  स्थान  प्राप्त  हो  सकेगा  और  यह  भावना
 आयेगी  कि  देश  के  इन्दर  समाजवाद है
 समाजवाद  तभी  माना  जा  सकता  है,  उस
 विचारधारा  की  पद्धति  तभी  मानी  जा  सकती
 है  अब  वह  यथार्थवादी  पद्धति  हो  और
 मजदूरों के  सिये  हो,  मजदूरों  के  कल्याण
 के  लिये  हो,  मजदूरों  के  उत्थान  के  लिये  हो  1

 मैं  समझता  हें  कि  मजदूरों  को  इन  कानूनों
 सैलाब हो  सकेगा और  आज  देश  के  अन्दर

 आओ  आर्थिक  विचार  चल  रहा  है  उसमें  उसका
 स्थान हो  सकेगा  |

 मैं  अन्तिम  शब्द  एक  मिनट  में
 कह  कर  समाप्त करता  हूं

 Mr.  Chairman:  Please  close  now.

 शी  बाल्मीकि :  सस  कामको  यह  जो

 बेज  बो  राज  पूरा  करना  चाहता  है  वह  पूरा
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 कर  सकेगा  और  इससे  एक  आशाजनक
 स्थिति  पैदा  होगी  और  ऐसी  स्थिति  पैदा
 होगी  जिससे  इन  भाइयों की  सुरक्षा  हो

 भी  हुकम  स्ब  कछआय  :  अध्यक्ष  महोदय,
 कोरम  नहीं.  है  t

 न  Chairman:  Order,  order.  Hon.
 Members  should  hear  what  is  said
 from  the  Chair.  They  go  on  speaking
 without  hearing  what  1  being  said.
 Quorum  has  been  challenged.  The  Bell
 is  being  rung.  Hon,  Member  may  re-
 sume  his  seat.  There  is  no  use  carry-
 ing  on  with  his  speech  when  there  is
 7  quorum  in  the  House.

 There  is  quorum  now.  He  may  con-
 clude  in  a  minute.

 बी  बाल्मीकि :  तो  मैं  आपसे  अर्जे
 कर  रहा  था  और  भन्तिम  एक  मिनट  में
 कुछ  कह  देना  चाहता  हूं  कि  हमारे  भाइयों
 के  लिए  जो  भ्र भी  तक  नहीं  हुआ  चाहे  रायल
 कमीशन के  दारा  हो  यारो  प्लानिंग
 कमीशन  का  लेकर  पैनेल  बना  है  उसक  द्वारा
 हो,  उस  दृष्टि  से  इन  मजदूरों  के  आरे  में
 नहीं  सोचा  जाता  है,  मुझे  पूरा  भरोसा  है
 कि  माननीय  मंत्री  जीके  मस्तिष्क  में
 यह  बात  साफ हैकि जो  अत्याचार  कौर
 जो  अन्याय  उनके  साथ  अब  तक  हुआ  है
 वह  ट्र  हो  सकेगा  ओर  इस  प्रकार  से  वह
 इस  वेज  बोर्ड  को  जल्दी  से  जल्दी  घोषित
 करेंगे  और  घोषित  करके  इन  मजदूरों  के
 कल्याण  का  उत्तरदायित्व अपने  ऊपर  उठ
 सकेंगे  ।  वह  भी  आपको  याद  रखेंगे  और
 आपकी  कृपा  को  भूल  नहीं  सकेंगे  ।

 Shrimati  Renuka  Barkataki  (Bar-
 peta):  Sir,  1  rise  to  support  the  De-
 mands  of  this  Ministry.

 Sir,  even  before  the  onerous  respon-
 sibilities  of  the  Ministry  of  Rehabili-
 tation  were  transferred  to  this  Minis-
 try,  the  Ministry  of  Labour  and  Em-
 ployment  had  a  very  heavy  burden.  It
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 (Shrimati  Renuka  Barkataki)
 has  had  to  deal  with  a  host  of  compli-
 cated  problems  in  many  fields,  a  host
 ot  problems  involving  human  relations,
 economic  institutions,  patterns  of  in-
 dustrialization  and  employment,  the
 conditions,  rights,  welfare  and  educa-
 tion  of  workers  and  all]  the  situations
 and  demands  of  industria]  peace  and
 ecnomic  growth  jn  g  rapidly  industria-
 ising  society.

 I  am  aware  that  the  solutions  to
 many  of  these  problems  0  not  lie  en-
 ti  ely  within  the  area  covered  by  this
 Ministry.  Yet,  it  is  necessary  to
 examine  the  success  that  the  Ministry
 has  achieved  in  formulating  and  im-
 plementing  policies  that  wil)  lead  to
 the  early  solution  of  these  problems.

 Sir,  it  is  very  difficult  to  say  that  the
 year  that  has  passed  has  been  a  year
 of  comparative  quiet  on  the  industrial
 front.  The  report  of  the  Ministry  re-
 fers  to  the  fact  that  63  lakhs  of  man-
 days  were  lost  during  the  year  83  a
 resu.t  of  strikes  and  lock-outs,  It  is
 true  that  this  is  less  than  the  number
 of  man-days  that  were  lost  in  1964.
 The  figure  of  77  lakhs  for  1964  was
 perhaps  the  highest  in  many  years.
 Rut  when  we  recall  the  fact  that  1965
 was  an  abnormal  year,  a  year  in  which
 we  had  to  face  the  challenge  of  Pakis-
 tanj  aggression  twice.  wnen  we  recall
 the  fact  that  the  workers  of  our  coun-
 try  responded  with  zea!  and  devotion
 to  demands  of  defence.  it  does  secm
 apparent  that  there  was  no  real  reduc-
 tion  in  the  loss  caused  by  industrial
 disputes.  In  fact,  if  one  compares  the
 figures  of  the  losscs  of  man-days  for
 1965  with  those  of  1963,  which  was  the
 year  in  which  our  nation  was  attacked
 by  China,  one  finds  that  the  103  1
 1963  was  33  lakhs  of  man-days  while
 the  loss  in  1965  was  as  high  as  63
 jakhs,  I  am  sure  the  Ministry  itself  is
 well  aware  of  the  fact  that  all  these
 and  the  recent  trends  of  strikes  and
 bandhs  in  many  parts  of  the  country
 make  it  impossible  for  us  to  belicve
 that  there  has  been  any  substantial  im-
 provement  in  the  general  labour  situa-
 tion.

 Sir  this  takes  me  to  one  of  the  main
 causes  of  the  unrest  and  discontent
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 that  lead  to  strikes,  disputes  and  dead-
 locks  in  our  country.  In  spite  of  the
 unexceptionable  objectives  of  our
 Plans  and  the  loftiness  of  our
 repeatedly  declared  intentions,  we
 cannot  claim  that  we  have  succeeded
 in  increasing  the  real  wages  of  our
 workers  to  any  appreciable  extent.  It
 is  true  that  ‘money  wages’  have  in-
 creased,  especially  jn  most  of  the  in-
 dustries  in  which  organised  labour  has
 asserted  its  demands.  But,  Sir,  the
 increase  in  ‘money  wages’  has  not  re-
 sulted  in  an  increase  in  real  income.
 In  fact,  the  real  wages  of  Jabour  are
 being  continuously  eroded  by  spirai-
 ling  rises  in  the  price  of  essential  corn-
 modities  and  the  steady  decline  in  the
 purchasing  power  of  the  rupee.  The
 real  wages  of  our  workers  cannot  be
 salvaged  and  rehabilitate!  witnout  a
 firm  and  far-sighted  wage  9०105  that
 links  wages  to  the  cost  of  living  and
 prices  of  essential  commomties,  and  at
 the  same  time  bolsters  the  real  wage
 and  relieves  the  pressure  of  inilatio-
 nary  trends  by  augmenting  the  real
 income  of  workers  by  ag  cnain  01  free
 and  subsidized  amenities  and  services
 1४  consumers’  cooperative  stores  and
 fair  price  shops  that  sell  food  and  es-
 sential  commodities  like  clothing,
 drugs,  medicines,  books  etc,  at  subsi-
 dizeq  prices.  by  inexpensive  housing,
 free  medica]  services  and  free  duca-
 tion  to  children.  It  will  be  too  much
 to  claim  that  we  have  followed  or  for-
 mulated  such  a  wage  policy  that  can
 adequately  ensure  the  needs  of  a  rapi-
 d'y  industrialising  society.  In  fact.  we
 have  not  even  succeeded  1  getting
 every  sector  of  industry  and  employ-
 ment  accept  the  principle  that  wages
 should  be  linked  with  the  cost  of  liv-
 ing.  There  are  several  sectors  of  em-
 ployment.  especially  in  industries
 where  labour  is  not  organised  and  in
 industricrs  which  are  not  covered  by
 wage  boards,  where  wages  have  no
 relation  to  the  cost  of  living.  Even  in
 sectors  in  which  the  need  for  such  8
 relationship  is  accepted  in  principle,
 the  link  is  either  nominal  or  wholly
 inadequate  to  neutralise  the  rise  in
 cost  of  living.  Sir,  now  that  the
 Indian  Labour  Conference  itself  has
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 accepted  the  principie  and  the  need,
 one  can  certainly  hope  that  the  Gov-
 ernment  will  move  with  speeq  and
 ensure  the  application  of  the  principle
 io  all  sectors  of  employment.

 Sir,  I  referred  to  the  need  to  bolster
 ana  augment  tne  real  wages  of  our
 wurkers  with  a  number  ०  services
 und  amenities,  The  need  to  provide
 such  supporting  se.vices  13  all  the
 greater  in  the  rural  areas  where  we
 und  that  most  of  the  labour  torce—
 anu  jet  us  not  lorget  that  the  vast
 majority  of  our  lapour  force  is  in  the
 rural  areas-—are  employed  in  the  agri-
 euitural  sector,  construction  works,
 projects  or  industries  which  are  sub-
 ject  to  or  free  from  the  application  of
 the  Minimum  Wage  Act.  The  Mini-
 mum  Wage  Act  itself  does  not  appiy
 to  all  sectors  of  employment.  The
 minimum,  even  wnen  it  is  defined,  has
 no  link  with  the  cost  of  living.  in
 fact,  the  whole  intention  of  the  Mim-
 mum  Wage  Act  is  to  ensure  a  mini-
 mum  and  yet  not  impose  a  link  with
 the  cost  of  living  index.  Even  so,  the
 ussurance  of  a  minimum  wage  can  be
 a  Significant  step  towards  a_  living
 wage;  especially  when  it  is  bolstered
 by  the  services  of  the  kind  that  are
 available  to  organised  labour.  I  would
 strongly  urge  the  Government  to
 examine  the  possibility  of  making  it
 compulsory  for  all  construction  servic.
 es  and  for  contractors  who  employ  or
 recruit  such  construction  !abour  and
 industries  who  employ  less  than  300
 workers,  such  as  25,  50  or  100  to
 ensure  a  minimum  wage,  medical  cover
 against  sickness  and  hazards  in  em-
 ployment  and  itinerant  consumers’  co-
 operative  stores  that  can  serve  a  whole
 compact  area  ov  camp.  The  services
 of  such  stores  can  also  be  made  avai-
 lable  to  agricultural  labour  in  our
 rural  areas.

 I  would  also  urge  that  the  Govern-
 ment  should  take  inmrmediate  steps  to
 extend  the  applicability  of  the  Mini-
 mum  Wages  Act,  to  revise  the  minima
 fixed  under  the  Act  and  to  set  up  an
 effective  machinery  that  can  ensure
 the  application  of  the  Act.  Sir,  I  shall
 not  refer  at  length  to  the  special  needs
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 of  agricultura]  labour,  I  shal]  only  say
 that  the  main  recommendations  of  the
 four  Ccummittees  of  the  Seminar  on
 Agricultural  Labour  that  met  in  Deihi
 in  August,  1965  list  a  series  of  highly
 practical  and  urgent  steps  that  can  be
 taken  to  assure  better  standards  of
 living  and  conidtiong  of  work  to  our
 agricultural  labour.  1  hope,  Sir,  that
 the  Government  wil]  lose  no  time  in
 implementing  these  recommendations.

 Sir,  I  must  say  a  few  words  about
 wantation  labour.  It  is  well-known
 “hat  the  working  conditions  in  the
 plantations  are  among  the  worst  in  the
 country.  lt  is  weli-known  that  in
 these  far-off  places  managements  often
 escape  the  eye  of  law  and  soft-pedal
 even  statutory  obligations  for  welfare
 measures,  for  the  provision  of  housing,
 medical  care.  creches,  educational
 facilities  for  the  children  and  the  ‘ike.
 The  appointment  of  the  one-man  Com.
 mission  10  enquire  into  the  working
 conditions  in  plantations  was,  there-
 fore,  widely  welcomed,  Now  that  the
 Commission  hag  submitted  its  report,
 the  Government  should  give  immedi-
 ate  attention  to  the  crying  needs  of
 plantation  workers.

 Sir.  I  would  now  like  to  say  a  few
 wods  about  the  question  of  unemploy-
 ment  and  under-emp'oym:nt.  One  of
 the  main  objects  of  a  planned  econo-
 my  should  be  to  ensure  ful]  and  gain-
 ful  empioyment  for  all.  One  of  the
 advantages  of  planning  is  that  the
 State  takes  the  responsibility  and  gets
 the  opportunity  for  the  fu'l  and  eco-
 nomic  utilisation  of  the  human  and
 material  resources  of  society.  Yet,  in-
 spite  of  15  years  of  planning  we  find
 that  unemployment  and  gross  under-
 employment  are  stark  realities  that
 face  many  millions  of  our  people.  The
 backlog  of  unemp‘oyment  that  we  are
 compelled  to  carry  seems  to  be  snow-
 balling.

 Sir,  I  shaJl  refer  to  my  State  as  an
 instance.  A  recent  report  published
 by  the  Director  of  Nationa'  Employ-
 ment  Service  on  urban  and  rural  em-
 ployment  in  the  State  has  shown
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 a  steeply  rising  trend  in  unemploy-
 ment.  The  rate  of  increase  is  even  in
 the  urban  and  rural  sectors,  being  338
 per  cent  in  urban  areas  and  34.2  per
 cent  in  rural  areas.  Though  the  re-
 port  shows  that  the  highest  absolute
 increase  18  among  unskilled  workers—
 as  high  as  43  per  cent  in  urban  areas
 and  361  per  cent  in  rural  areas—the
 rate  of  increase  hag  been  very  high
 among  al]  educated  categories.  The
 rate  of  incrense  of  unemployment
 among  matriculates  is  next  highest
 to  that  of  unskilled  workers,  of  Inter
 arts  and  sciences  ag  high  as  57°8  per
 cent  in  rural  areas,  of  graduates  as
 high  as  18.4  per  cent  in  rural  arcas.

 Sir,  in  the  State  of  Assam  alone  the
 Third  Plan  will  leave  a  backlog  of  3
 lakhs  unemployed  and,  according  to
 official  estimates,  the  backlog  at  the
 end  of  the  Fourth  Plan  may  go  up  *०
 10  lakhs.  What,  then,  is  the  success
 of  our  employment  policy?  We  are
 now  about  to  launch  on  the’  Fourth
 Plan.  If  the  three  plans  that  we  have
 gone  through  have  not  taken  us:  in
 the  direction  of  a  solution  to  the  pro-
 blem  of  unemployment,  let  us  see
 what  additional  measures  or  correc-
 tive  measures  should  be  taken.  If
 heavy  industries  in  the  public  sector
 cannot  provde  employment  on  a  30916
 that  is  required,  let  us  plan  for  indus-
 tries  in  which  the  investment-employ-
 ment  ratio  will  be  favourable  for  the
 liquidation  of  unemployment  and
 under-employment.  The  Report  of
 the  Ministry  says  that  of  31  lakhs  of
 registrations  effected  at  employment
 exchanges  4  lakhs  placements  were
 made.  This  works  out  to  a  placement
 ratio  of  11  or  18,  While  this  is  the
 national  average,  the  ratio  for  an
 economically  backward  State  like
 Assam  has  been  115  which  is  in  fact
 lower  than  the  ratio  for  1964,  which
 was  112  This  is  the  result  of  the
 acute  dearth  of  opportunities  for  em-
 ployment  ir  the  State.  There  are  very
 few  industries  in  Assam.  Even
 among  the  industries  that  function  in
 the  State,  most  belong  to  people  from
 elsewhere,  and  there  is  a  tendency

 APRIL  18,  1966  D.G,  (1966-67)  1146.

 among  the  managers  and  owners  ०
 these  industries  to  prefer  people  from
 outside  the  State  to  the’  local  appli-
 cants.  Impossible,  sometimes  discri-
 minatory,  pre-conditions  are  set  forth
 10  exclude  local  applicants  and  justify
 such  exclusion,  I  would  urge  the
 Government  to  examine  the  report  of
 the  Assam  Assembly’s  Committee  that
 studied  this  question  and  decide  what
 action  could  be  taken  at  the  Central
 level  to  remove  these  handicaps  in  the
 State.

 Sir,  the  Report  of  the  Ministry  again
 refers  to  the  paradox  of  increase  in
 educated  unemployment  and  the  acute
 shortage  of  trained  man-power.  1
 is  indeed  a  tragic  paradox  if  those
 who  are  trained  cannot  find  employ-
 ment  and,  on  the  other  hand,  there  are
 no  trained  personnel  to  be  employed.
 There  can  be  no  stronger  argument  for
 a  radical  review  of  our  policies  and
 progr  of  technical  education
 and  the  adequacy  of  our  polytechnics
 and  technical  institutes.

 I  would  now  like  to  say  a  few  words
 about  the  Department  of  Rehabilita-
 tion.  My  hon.  friend,  Shrj  Saraf,  has
 ieferred  to  the  conditions  in  the  wes-
 tern  zone.  1  hope  you  will  allow  me  to
 :efer  to  the  conditions  prevailing  in
 the  eastern  zone.

 This  Department  has  passcd  through
 many  vicissitudes.  But,  with  the  mass
 influx  of  refugees  from  East  Pakistan
 that  commenced  in  1964  and  with  the
 displacement  of  persons  that  resulted
 from  the  recent  conflict  with  Pakistan,
 the  problem  has  taken  a  new  dimen-
 sion.  We  are  often  told  of  the  Tashkent
 spirit  and  the  promise  of  a  new  era  of
 friendship  and  good  neighbourliness.  I
 do  not  want  to  say  anything  about  the
 ciguds  that  are  still  very  much  in  the
 sky.  But  it  does  appear  to  me  that
 one  of  the  main  tests  of  a  change  of
 heart  will  be  the  attitude  of  Pakistan
 to  the  minorities  of  East  Pakistan.
 If  they  are  discriminated  against,
 terrorized  and  squeezed  out  in
 “pogrom”,  the  world  will  once  again
 have  irrefutable  evidence  of  what
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 Pakistan  stands  for.  We,  on  our  part,
 have  to  do  our  best  to  give  new
 homes  to  these  unfortunate  migrants
 and  to  resettle  and  rehabilitate  them.

 But  we  have  every  right  to  demand
 that  Pakistan  should  honour  the  agree-
 ment  on  evacuee  properties  that
 formed  part  of  the  Nehru-Liaquat
 Pact.  We  have  scrupulously  hono-
 uted  the  provisions  of  the  agreement
 and  offered  compensation  or  the
 value  of  the  porperty  that  was  left
 behind  in  India  by  p  who
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 tell  ug  anything  of  the  results,  does
 not  give  us  any  evaluation  of  how
 these  have  helped  in  rehabilitation.
 To  give  a  few  instances,  there  is  re-
 ference  to  a  Rs.  31  lakhs  schemes  for
 terracing  of  land  in  Garo  Hills,  and
 the  progress  report  is  that  12  families
 have  been  moved  to  site  in  two  years.
 There  is  reference  to  a  Rs.  3  lakhs
 scheme  of  weaving  in  camps  and  the
 Progress  reported  is  that  114  persons
 are  employed.  Similarly,  there  is  re-
 ference  to  a  fifteen  thousand  rupees h  for  employment  of  new  mig-

 decided  to  migrate  from  Assam,  West
 Bengal,  Tripura  or  other  areas  in
 Eastern  region  to  Pakistan.  But
 Pakistan  does  not  allow  intending
 migrants  to  dispose  of  their  property
 in  East  Pakistan.  Nor  does  it  pay:
 compensation  or  honour  the  agree-
 ment  to  give  the  value  of  the  property
 left  behing  in  East  Pakistan  by  per-
 song  terrorized  to  migrate  to  India.
 1  do  not  know  whether  this  unilateral
 failure  of  Pakistan  was  one  of  the
 subjects  that  we  raised  at  Tashkent.
 I  do  hope  that  the  Government  will
 take  up  this  question  at  future  Minis-
 terial  meetings  that  may  be  held  in
 pursuance  of  the  Tashkent  Agreement.

 I  shall  now  refer  to  one  or  two
 problems  affecting  the  working  of
 rehabilitation  in  Assam.  Since  the
 lst  of  January  1964  nearly,  1,85,000
 refugees  crossed  into  Assam.  Of  these
 16,000  have  migration  certificates  and
 nearly  1,70,000  hag  7०  valiq  travel
 documents.  Yet,  we  are  told  that
 the  work  of  screening  has  been  com-
 pleted  in  all  States  except  Assam,
 Tripura,  Manipur  and  NEFA.  The
 problems  posed  by  illegal  infiltration
 into  Assam  are  well-known.  Yet,
 even  after  nearly  two  years,  our
 Government  has  to  come  before  us
 and  gay  that  in  this  State,  of  all  the
 States,  the  work  of  screening  has  not
 been  completed.  I  shall  not  say
 more  on  it,

 Then,  Sir,  the  Report  makes  refer-
 ence  to  many  rehabilitation  schemes
 that  have  been  sanctioned  and  are  in
 the  process  of  being  implemented.  It
 is  a  pity  that  the  Report  does  ५०

 rants  in  the  Jack  Board  Factory  at
 Tinsukia  and  the  progress  report  is
 that  50  persons  were  employed  but  all
 of  them  have  deserted  without  assign-
 ing  any  reason.  I  can  multiply  such
 instances  from  the  Report.  So,  I  say
 that  the  work  of  rehabilitation  has
 to  be  speedy  and  efficient,

 With  these  words,  I  support  the
 Demands  of  the  Ministry.

 Shri  H.  P.  Chatterjee:  Mr.  Chair-
 man,  my  hon.  friend,  Shri  Sharma,
 eulogized  this  Ministry  like  anything. He  said  that  this  is  the  most  powerful
 Ministry,  Let  me  hope  that  his  words
 come  true;  let  this  Ministry  become
 very  powerful.

 I  shall  speak  only  on  rehabilitation.
 I  feel  that  the  last  three  Ministers
 have  failed.  so  far  as  rehabilitation  is
 concerned.  A  friend  referred  to
 Gandhiji.  Let  me  hope  that  the  pre-
 sent  hon.  Minister  will  give  a  Gandhian
 touch  to  the  rehabilitation  programme.
 I  shall  now  speak  on  East  Pakistan
 refugees.  I  refer  to  them  as  “refuge-
 es”  because  that  is  how  they  are  des-
 cribed  by  everyone.  But  I  dislike  that
 term.  Why  should  we  dub  our  citi-
 zens  as  refugees?  They  are  not  res-
 ponsible  for  their  present  pitiable
 plight.  It  is  all  9४८  use-of  our  great
 folly  calleq  partition  Whoever  has
 heard  of  a  country  being  divided,  as
 we  did?  It  is  all  our  folly.  If  we
 were  benefited  by  this  partition,  still
 why  should  these  citizens  suffer  for
 that?
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 At  the  time  of  partition  we  promised

 them  many  things,  A  condition-pre-
 cedent  to  partition  was  that  if  the
 minorities  in  Pakistan  suffer  in  any
 way  we  shall  go  to  their  help.  If  they
 are  molested,  we  do  not  give  them
 shelter  here  also.  But  shoulg  we  not
 now  redeem  our  promise?

 Just  after  partition  what  happened
 in  Punjab?  Immediately  after  parti-
 tion  there  was  an  exchange  of  popu-
 lation.  Though  we  said  that  we  did
 not  |.ke  exchange  of  population,  that
 we  are  8  secular  state,  it  actually
 happened.  By  1949,  45  lakhs  of
 people  came  to  India  from  West
 Punjab.  In  the  case  of  Punjab  what
 did  we  do?  I  give  the  figures  from
 Seventy-first  and  Seventy-second  Re-
 ports  of  the  Estimates  Committee,
 Third  Lok  Sabha,  the  latest  reports  of
 the  Estimates  Committee.  I  place
 these  figures  before  the  Minister.

 The  number  of  refugees  from  East
 Pakistan  up  to  1958  was  41°17  lakhs
 and  from  15  January,  1964  to  18th
 Febrpary,  1966,  another  8°02  lakhs
 came,  that  is,  49°19  lakhs  in  all.  I
 do  not  find  the  figures  for  1958  to  1964
 in  the  Est  mates  Committee's  Report.
 but  altogather  refugees  from  East
 Pakistan  will  far  exceed  50  lakhs.
 What  have  we  done  about  them?

 For  Punjab  refugees  we  have  paid
 compensation  of  Rs.  187°56  crores,  but
 not  a  single  farthing  has  been  given
 to  the  East  Pakistan  refugees.  What
 is  sauce  for  the  gander  should  be
 sauce  for  the  goose  as  well.  Why
 should  these  people  not  get  any  com-
 pensition?  Over  and  above  that.  we
 have  given  the  Punjab  refugees  suffi-
 cient  land  because  they  came  into  East
 Punjab  where  there  was  vacant  land.
 They  got  the  vacant  land  because
 there  was  actual  exchange  of  ४
 population,  What  land  did  we  gve
 them?  I  fing  that  2,81,316  allottees
 were  given  permanent  rights  over  an
 area  of  20,16,107  standard  acres.  Out-
 side  Punjab  8150  58,000  displaced
 agriculturists  were  settled  on  5°63
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 lakhs  of  evacuee  as  well  as  Govern-
 ment-owned  land.  This  is  what  we
 have  given.

 But  in  the  case  of  East  Pakistan
 refugees,  I  find  that  up  to  February
 1966,  1,93,000  acres  have  been  received
 from  State  Governments  for  the  set-
 tlement  of  new  migrants  (since  Jan-
 ua.y  1964).  They  have  not  been
 g-ven  all  this  land.  Out  of  this,  115,000
 acres  are  expected  to  be  cultivated  and
 sufficient  for  18,000  families.

 So,  look  at  the  discrepancy,  I  do
 not  say  that  we  have  done  much  for
 the  Punjab  refugees,  but  what  we
 have  done  there,  even  that  we  have
 failed  to  do  in  the  case  of  the  East
 Pakistan  refugees.

 How  stepmotherly  attention  we  give I  shall  show  f.om  one  fact.  We  have
 given  loans  worth  Rs.  26°53  crores  in
 the  case  of  West  Pakistan  refugees
 and  to  East  Pakistan  refugees  we
 have  given  more  loans,  worth
 Rs.  47°33  crores.  On  housing  we  have
 given  more  to  West  Pakistan  refugees,
 Rs,  64°95  crores;  to  East  Pakistan
 refugees  we  have  given  Rs.  45°72
 crore;.  The  total  is  almost  the  same.
 But  in  the  case  of  East  Pakistan
 retugees,  there  was  the  Mathrani
 Committee  to  find  out  where  the  loans
 have  gone.  I  do  not  know  about  the
 situation  in  Punjab  because  there  these
 loans  had  been  adjusted  against  their
 compensation.  To  some  extent  they
 had  to  pay  also,  but  mostly  they  were
 adjusted  against  compensation.  But
 here  in  West  Bengal  what  actually
 happened  is  in  a  confidential  report  of
 the  Government  of  India,  Shri  Math-
 rani,  ICS,  was  appointed  to  see  what
 happeneg  actually  about  these  loans.
 After  many  complaints  that  they  re-
 ceived,  they  sent  him  there  and  what
 was  found  out  was  that  there  were
 many  colonies  which  were  supposed
 to  exist  on  paper  but  were  nowhere
 to  be  found.  I  happened  to  get  this
 report.  I  was  then  in  the  West
 Bengal  Legislative  Assembly  and  I
 exposed  them  there.  I  suppose,  Shri
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 Khanna  was  present  in  the  gallery
 that  day  and  he  heard  all  those  things.
 Nothing  was  done.  No  loanees  could
 be  traced  out  as  to  where  the  loanees
 nad  gone,  Even  the  little  thut  you
 had  done  did  not  reach  the  proper
 persons.  Such  is  your  machinery  that
 you  cannot  do  anything.  So,  I  say
 that  if  the  Minister  can  give  a
 Gandhian  touch,  he  can  go  something.
 What  would  have  Bapuji  done  if  he
 were  alive?  He  would  have’  gone
 and  lived  with  the  refugees.

 Mr,  Chairman:  Would  you  like  to
 exhaust  81  the  11  minutes  available
 to  your  Unattached  Party?

 Shri  H.  P.  Chatterjee:  No.  I  have
 21  minutes.  How  much  time  have  I
 taken?  For  the  rest  I  will  speak  on
 another  subject.  You  have  given  me
 the  time;  I  have  not  asked  for  it.  I
 remained  silent  here.  You  asked  me
 whether  I  shall  speak  and  I  am  speak-
 ing.  It  is  a  very  important  subject
 and  I  must  speak  on  it.  More  than  50
 lakhs  of  persons  are  suffering,  If  I
 will  not  be  able  to  speak  for  them,
 what  sort  of  independence  15  this,
 what  sort  of  Par'iament  is  this?

 Let  me  hope,  because  man  lives  by
 hope,  that  here  is  a  minister  who  can
 give  an  Gandhian  touch  to  it.  Let  me
 see.  I  know,  if  it  is  not  Government
 policy,  he  would  be  helpless  because
 he  shall  have  to  spend  crores  of
 rupees  for  them.

 Here.  to  show  10४  stepmotherly
 attention  is  given  I  shall  give  one
 example.  Some  loan,  called  the  con-
 tributory  house-building  loan,  was
 accepted  by  some  persons.  These  men
 are  very  enterprising.  They  came
 from  East  Pakistan.  You  know,  they
 were  in  the  vanguard  of  our  freedom
 movement.  You  cannot  deny  Bengal’s
 contribution  and  of  Bengal,  East  Ben-
 gal’s  contribution  is  still  more.  These
 men  came  from  East  Bengal.  They
 are  very  enterprising.  They  did  not
 flock  to  your  camps.  They  did  not
 come  to  you;  they  did  not  approach
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 you  even  for  trade  loans  or  anything
 of  the  kind.  You  said  that  you  would
 xive  some  contributory  house-build-
 ing  loans,  They  were  also  at  a  great
 disadvantage;  they  had  not  taken
 anything  from  you,  so  they  took  that
 contributory  house-building  loan.  It
 Was  8  small  amount;  no  loan  exceed-
 ing  Rs.  5,000  but  of  less  that,  Rs.  2,000,
 Rs.  1,000  like  that.  They  thought  that
 they  would  be  able  to  sell  their
 property  there  and  repay  you  the
 loan.  But  you  know,  you  were  your-
 self  helpless.  The  Government  of
 India  was  helple:s  because  Pakistan
 Was  misappropriating  everyth’ng.  As
 a  matter  of  fact,  how  bad  a  situation
 was  created  the  world  knows  ‘that.
 They  had  good  property  there  and
 everything.  ‘Tht:  was  misappropriat-
 ed.  You  could  not  come  to  their  help
 and  they  could  not  get  anything  from
 there.  So,  they  cannot  pay  back  any
 loans.  They  applied  to  you  for  their
 loans  to  be  written  off.  The  West
 Bengal  Government  recommended  that
 at  least  the  interest  of  the  contribu-
 tory  house-build’ng  loans  be  excused.
 This  was  in  1961  I  have  all  the  rele-
 vant  papers  but  I  am  short  of  time
 and  I  shall  not  be  able  to  place  be-
 fore  you  all  this.  I  could  quote  frar
 the  Amrita  Bazar  Patrika  which  I  have
 here  ag  to  what  actually  happened  n
 1961.  Let  me  not  go  into  it,  but  1

 shall  point  out  to  the  Minister—he  is
 sitting  here:  this  is  something  good.
 because  other  ministers  do  not  re-
 main—let  him  try  to  do  something
 about  this.

 In  1961  the  Government  of  West
 Bengal  recommended  thst  at  least  this
 interest  should  be  excused  on  the
 contributory  house-building  loans.  As
 regards  other  smal!  loans,  many  of  the
 loanees  cannot  be  traced;  rehabi-
 litation  has  gone  to  pieces  in  our
 province.  So,  they  said,  “Excuse  all
 other  loans”,  Other  loans  were  ex-
 cused.  About  this  they  said,  “Interest
 must  be  excused”.  But  nothing  hap-
 pened.  This  time  the  other  day
 when  our  Home  Minister,  Shri  Nanda
 went  there,  he  found  out  that  people
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 came,  our  ex-ICS  member  who  was
 in  charge  of  certain  rehabilitation
 came,  others  came—all  came  and  told
 him  that  this  should  be  done.  (Inter-
 ruption).

 Mr.  Chairman:  Please  try  to  con-
 clude  now,

 Shri  H.  P.  Chatterjee:  How  much
 time  have  I  taken?

 Mr.  Chairman:  You  have  taken  one
 minute  more  than  the  allotted  time.
 You  have  taken  12  minutes.

 Shri  प्र.  P.  Chatterjee:
 clude  in  g  minute.

 I  will  con-

 What  happened  that  Mr.  Nanda
 went  there  and  took  down  notes  about
 their  request.  What  are  you  going  to
 do  now?  These  men,  somehow.  or
 other,  have  built  houses.  They  are
 in  areas  which  are  outside  the  ration-
 ing  area.  There,  the  price  of  rice  is
 very  high,  It  is  selling  at  Rs.  2  a  kilo
 and  sometimes  it  is  not  available  at
 all.  This  is  the  situation  there.  Now,
 you  are  asking  them  to  repay  the
 loans  with  interest  and  you  just
 threaten  them  with  notices  under  the
 Public  Demands  Recovery.  You  have
 issued  thes,  notices.  What  will  they
 do?  You  wre  not  doing  any  good  to
 them.  They  have  by  their  own  efforts,
 somehow  or  other,  built  houses  and
 now  you  want  to  oust  them.  This  is
 a  step-motherly  attitude  and  nothing
 else.  So,  I  appeal  to  the  hon.  Minister
 to  excuse  them  from  paying  these
 contributory  house  buildings  loans.  I
 am  not  saying  about  trade  loans,  and
 other  big  loans.  But  you  may  kindly
 excuse  them  in  regard  to  the  contri-
 butory  house-building  loans  because
 they  have  no  means  to  pay.

 Shri  ह.  R.  Krishna  (Peddapalli):
 Mr.  Chairman,  Sir....

 थो  हुकम  बम्ब  कछवाय  :  ओ  कृष्णा
 इतना  अच्छा  बोसते  हैं,  इसलिये  गण-पूर्ति
 करवा  दीजिये  |
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 16.32  hrs.

 (Mr.  SPEAKER  in  the  Chair]
 Shri  M.  R.  Krishna:  Mr.  Speaker,

 Sir......

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya:
 No  quorum.

 Mr.  Speaker:  There  is  quorum  now.

 Shri  ह,  R.  Krishna:  Sir,  many
 Members  who  have  spoken  before  mc
 have  said  that  the  Minister  is  very
 effective,  sincere  and  sympathetic  to
 the  labour.  Nobody  doubts  his  since-
 rity,  his  effectiveness  and  his  sym-
 pathy  for  the  labour.  At  the  same
 time,  the  labour  problem  is  increasing
 everyday  and  the  unemployment  13
 also  increasing  every  day.

 The  Five  Year  Plans  which  have
 been  introduced  are  probably  creat-
 ing  more  unemployment  than  giving
 employment  to  the  people.  During
 the  Second  Plan,  the  Government  said
 that  they  would  be  able  to  provide
 employment  to  all  the  people.  But
 that  did  not  happen.  In  the  Third
 Plan,  they  said  that  out  of  17  million
 unemployed  people,  they  will  be  able
 to  provide  employment  to  14  million
 people.  That  also  did  not  take  place.
 In  the  Fourth  Plan,  the  unemploy-
 ment  position  is  expected  to  shoot  up
 to  23  million  people.  It  is  really  very
 difficult  for  anyone  to  understand  how
 they  are  going  to  solve  this  unemploy-
 ment  problem  however  effective  this
 Ministry  might  be.  The  Labour  Min-
 istry  is  on  the  old  pattern  of  the
 British  Government  when  the  Labour
 Ministry  dig  not  have  many  respon-
 sibilities  except  the  job  of  opening
 employment  exchanges,  registering
 unemployed  people  and,  now  and  then,
 pushing  them  into  Government  offices
 for  employment  and  all  that.

 Now.  it  is  no  more  deal  with  the
 labour  problem  in  that  manner.  This
 Labour  Department  will  have  to
 undertake  greater  responsibilities.  I
 do  not  know  what  type  of  coordina-
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 tion  exists  between  this  Ministry  and
 other  development  Ministries,  patti-
 cularly,  with  the  Village  and  Cottage
 Industries  Commission  which  is  sup-
 posed  to  p:ovide  employment  for  the
 under-employed  people  and  also  to
 some  exterit  solve  the  unemployment
 problem.  {  do  not  know  what  effec-
 tive  coordination  is  there  between  the
 Labour  Ministry  and  the  Village  and
 Cottage  Industries  Commission.  If
 become  useful  and  effective,  the
 Labour  Ministry  should  have  greater
 say  in  the  Village  and  Cottage  Indus-
 tries  Commission  because  they  have
 got  hundreds  of  crores  of  rupees  to
 spend  for  the  rural  employment  and
 for  the  under-employed  people  ०
 have  a  fair  amount  of  income  through
 various  industries.

 Sir,  nearly  69°5  per  cent  of  all  the
 working  force  in  the  country  consists
 of  agricultural  labour.  Much  has  been
 saiq  about  the  agricultural  labour  by
 almost  every  Member  who  has  pre-
 ceded  me.  The  Labour  Minister  15
 very  sympathetic  to  this  section  also.
 The  previous  Labour  M‘nister  openly
 confessed  that  this  section  diq  not
 receive  any  attention  from  the  Gov-
 ernment  and,  therefore,  he  wanted
 that  the  agricultural  labour  should  be
 included  under  the  Minimum  Wages
 Act.  I  think  the  commitment  which

 +the  previous  Minister  made  in  public
 will  be  honoured  by  the  present  Min-
 ister.  I  hope  he  will  try  to  implement
 this  scheme  and  see  that  the  agricul-
 tural  labour  is  also  brought  under  the
 Minimum  Wages  Act.

 The  Mirdster  of  Labour,  Employ-
 ment  and  Rehabilitation  (Shri  उन्नति-
 van  Ram):  It  has  always  been  there.

 Shri  M.  R.  Krishna:  I  am  told  in
 many  casey  the  Minimum  Wages  Act
 has  not  been  effectively  implemented.

 Shri  Jagjivan  Ram:.  That  is  the
 point.

 Shri  ह.  QR.  Krishna:  Therefore,  I
 would  request  the  hon.  Minister  who
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 is  very  well-versed  in  almost  all  the
 labou:  problems  of  this  country  to
 take  note  of  this  and  see  that  effec-
 tive  implementation  is  carried  out  to
 benefit  this  sector.

 We  have  been  trying  to  copy  most
 of  the  reforms  ang  Acts  passed  in
 various  other  countries.  For  instance,
 in  the  matter  of  working  hours,  the
 minimum  wages  and  various  other
 concessions  given  to  the  labour,  we
 are  trying  to  see  that  those  facilities
 are  also  provided  to  the  Indian  labour
 here.  These  are  the  things  which  we
 always  try  to  copy  from  others.  This
 country  which  consists  mainly  of
 poor  people  will  have  to  bring  in  cer-
 tain  revolutionary  changes  to  help
 the  Indian  labour  so  that  there  may
 be  many  other  countries  which  would
 like  to  copy  the  good  things  which
 we  have  introduced  in  the  matter  cf
 welfare  of  labour  here.  Most  of  the
 private  industries  which  come  up  now-
 a  day  under  the  Five  Year  Plans  have
 to  depend  upon  the  Government  fin.
 ances,  They  will  have  to  get  huge
 loans  from  the  Industrial  Finance
 Corporation.  I  do  not  know  whether
 any  Ministry  or  the  Labour  Ministry
 has  at  any  time  tried  to  induce  the
 private  sector  industries  to  accept  the
 labour  participation  in  management
 We  have  recently  been  to  some  of  the
 places  where  the  cooperative  sugar
 mills  are  functioning.  The  coopera-
 tive  sugar  mills  are  supposed  to  give
 representation  to  all  kinds  of  people
 including  the  labour.  To  my  great
 surprise,  even  though  the  whole  area
 consists  of  the  labour  population  and
 the  labour  will  have  to  be  effectively
 associated  with  the  sugar  industry,  in
 some  of  these  factories.  particularly
 in  Nizamabad  in  Andhra  Pradesh,  we
 found  that  the  labour  had  never  been
 represented  on  the  board  of  manage-
 ment.  The  sugarcane  cultivators  have
 been  given  the  representation.  The
 Government  has  nominated  the
 directors  on  the  board  but  nobody,
 including  the  management,  has  taken
 any  note  to  give  representation
 to  the  labour.  Today,  we  are
 thinking  ot  bringing  in  a
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 democratic,  socialistic  pattern  of  so-
 ciety.  The  labour  is  actually  working
 there  and  it  has  to  contribute  to  the
 progress  of  the  factory.  If  in  that
 place  which  is  known  to  be  a  co-ope-
 rative  factory,  the  labour  is  not  given
 its  due  place,  I  simply  cannot  under-
 stand  whether  there  will  be  any  other
 sector  where  the  labour  would  have
 their  way.  Therefore,  I  would  plead
 ‘before  the  Minister  to  see  that  at
 least  in  the  co-operative  sector,  where
 the  finances—the  lion’s  share  of  the
 whole  amount—are  given  by  the  State
 Governments  or  by  the  Central  Go-
 vernment,  the  labour  gets  its  due
 place.

 The  Labour  Ministry  have  fortu-
 nately  got  one  or  two  very  attractive
 schemes  to  help  the  unemployed.
 The  industrial  training  institutes  are
 really  very  useful  institutions,  but  the
 way  in  which  the  Laobur  Ministry  is
 trying  to  create  these  institutes  in  the
 States  is  not  very  encouraging  because
 when  the  industrial  training  institu-
 tes  train  the  candidates  in  these  ins-
 titutes,  they  make  them  independent
 and  if  the  Government  could  give
 them  some  financial  assistance,  they
 will  be  able  to  set  up  their  own  con-
 cerns.

 Mr.  Speaker:  The  hon.  Member  may
 try  to  conclude  now.

 Shri  M.  R.  Krishna:  I  must  have  at
 least  seven  minutes.

 Mr.  Speaker:  Already  he  has  had
 about  nine  minutes.

 Shri  M.  R.  Krishna;  Let  me  speed
 up.

 1  would  like  that,  just  for  asking,
 the  Labour  Ministry  should  be  able
 to  provide  industrial  training  insti-
 tutes  because  this  is  going  to  solve  a
 very  big  problem  which  the  country
 would  be  faced  with  after  some  time.
 The  educated  people  who  do  not  find
 jobs  would  just  become  a  menace  to

 APRIL  18,  1966  D.G.  (1966-67)  11476

 the  Government.  Therefore,  it  is  time
 that  the  Labour  Ministry  took  action.
 of  course,  the  Labour  Minister  is  a
 very  effective  person  and  1  hope  that
 he  will  be  able  to  convince  the  Fi-
 nance  Ministry  and  get  whatever
 finance  he  needs  to  increase  the  num-
 ber  of  I1.1.Ts.  For  Instance,  1  have
 seen  in  the  report  that  in  Ramagun-
 dam  the  Ministry  is  thinking  of  re-
 habilitating  some  people,  but  the  con-
 dition  which  the  Ministry  is  asking
 the  State  Government  to  accept  is
 that  they  should  come  forward  to
 meet  the  entire  expenditure  and  the
 Central  Government  would  only  meet
 that  portion  of  the  expenditure  which
 would  go  to  the  benefit  of  refugees.
 fhis  is  a  very  backward  area  and
 there,  the  weavers,  the  smiths,  the
 goldsmith,  the  silversmith  and  various
 other  people  of  repute  are  unemploy-
 ed.  The  Labour  Ministry  is  not  merely
 concerned  with  rehabilitation  of  re-
 fugees,  but  they  are  also  concerned
 with  the  rehabilitation  of  unemploy-

 €d  people.
 Shri  Jagjivan  Ram:  That  might

 have  been  done  by  the  Rehabilitation
 Ministry.

 Sbri  M.  R.  Krishna:  Fortunately
 this  Ministry  is  also  dealing  with  re-
 habilitation  now.  I  do  not  want  the
 Ministry  to  discriminate  between  one
 poor  refugee  and  another.  I  would
 like  to  quote  one  instance  where  this
 discrimination  is  made.  The  uprooted
 people  from  various  other  places  have
 been  given  better  kind  of  facilities
 which  have  already  been  narrated  by
 my  hon.  frineds.  But  I  would  like  to
 bring  to  his  notice  a  _  specific  point.
 The  refugees  from  Burma  who  have
 been  sent  to  Madras  and  Andhra  Pra-
 desh  are  not  being  given  even  the
 contracts  which  they  are  capable  of
 doing  because  most  of  them  had  been
 working  in  ships  in  those  places;  after
 coming  over  here,  they  never  wanted
 doles  from  the  Government  but  they
 only  wanted  certain  contracts,  in
 which  they  are  fully  qualified,  to  be
 given  to  them,  but  this  has  not  been
 done.
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 Secondly,  the  people  who  have
 been  rehabilitated  in  Gujarat—pro-
 bably  the  Gujaratis  who  had  been  up-
 rooted  from  Mozambique  and  other
 places—are  allowed  a  maximum  loan
 of  Rs.  5,000  whereas  the  same  kind  of
 uprooted  people  coming  from  Burma,
 who  have  been  settled  in  Madras  and
 Andhra  Pradesh,  get  the  loan  facili-
 ties  to  the  extent  of  only  Rs.  2,000.
 Whether  they  get  it  actually  or  not  is
 a  different  matter.  I  would  like  to
 know  why  this  discrimination  is  made
 I  want  the  Minister  to  check  it  up
 because  I  have  seen  it  in  his  own  re-
 port—Rs.  2,000  in  the  case  of  Madras
 and  Andhra  Pradesh  and  Rs.  5,000  in
 the  case  of  Gujarat.

 The  last  point  which  I  would  like
 to  bring  to  his  notice  is  this,  He  was
 the  Railway  Minister  sometime  back.
 In  the  Railway  Ministry,  there  are

 a  lot  of  people  belonging  to  the  weaker
 sections,  particularly  the  scheduled
 castes.  They  wanted  to  form  an  asso-
 ciation,  not  to  disturb  the  Government
 or  to  do  damage  to  Government  but
 to  protect  their  own  safeguards  which
 had  been  granted  to  them  under  the
 Constitution.  They  wanted  to  ensure
 that  the  administration  did  not  flout
 the  constitutional  guarantees  and  that
 the  facilities  ‘gramed  to  them  were
 fully  implemented.  But  in  the  rau-
 ways  and  in  the  other  departments,
 they  are  not  allowed  to  even  have
 such  an  association.  Even  if  they  are
 allowed  to  have  association,  the  ad-
 mininstration  does  not  correspond  with
 them.  I  want  that  the  hon.  Minister
 of  Labour  and  Employment  should
 look  into  this  and  see  that  the  ano-
 malies  are  removed.

 Shri  A.  N.  Vidyalankar  (Hoshiar-
 pur):  I  associate  myself  with  other
 friends  who  have  expressed  their  de-
 light  over  the  fact  that  Shri  Jagjivan
 Ram  is  again  at  the  steering  of  the
 Labour  Ministry.  In  fact,  he  is  the
 father  of  the  labour  legislation  in
 India,  and  he  is  the  designer  of  the
 Labour  policy,  in  pursuance  of  which
 the  Government  passed  legislation  and
 made  rules.  I  do  not  know  how  he
 feels  now  when  he  has  again  taken
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 charge  of  this  Ministry:  I  do  not
 know  whether  he  finds  the  whole
 system  has  worked  according  to  his
 original  design...

 Shri  Muthyal  Rao
 It  is  spoilt  child.

 (Mahbubnagar):

 Sh  i  A,  श्र.  Vidyalankar:.  or  whe-
 ther  he  finds  many  things  where  the
 performance  has  not  been  good.  In
 any  case,  1  am  sure  that  he  has  the
 capacity  to  put  things  right  again.

 One  purpose  of  labour  legislation
 was  that  the  workers  who  were  not
 in  a  strong  position  then  should  gather
 sufficient  strength  and  in  course  of
 time  they  should  be  in  a  position  to
 bargain  with  the  employers  as  equals.
 That  was  the  purpose  and  that  was
 why  he  tried  to  strengthen  the  trade
 unions.  In  fact,  he  had  got  8  legislation
 passed  that  the  trade  unions  should
 be  compulsorily  recognised.  But  as
 one  or  two  hon.  Members  have  point-
 ed  out  already,  that  part  of  the  la-
 bour  legislation  just  remains  in  cold
 storage.  I  do  not  know  whether  Go-
 vernment  desire  to  introduce  any
 compulsion  for  the  recognition  of  the
 labour  unions.  But  this  is  the  time
 when  at  least  our  policy  should  be,
 that  is,  the  policy  of  the  private  em-
 ployers  as  well  as  the  Government
 employers  in  the  public  sector  should
 be  that,  they  should  recognise  the
 trade  unions  and  they  should  look  at
 trade  unions  and  they  should  look  at
 That  climate  has  not  been  created
 yet.  The  idea  earlier  was  that  we
 should  create  a  climate  in  the  country
 where  the  workers  and  the  employers
 should  sit  together  and  they  should
 try  to  co-operate  and  co-ordinate  in
 order  to  build  up  nationa]  industries
 and  also  the  national  economy.  But
 that  idea  could  not  be  pursued.  In
 fact,  it  was  never  intended  that  the
 workers  should  be  converted  into  liti-
 gants.  We  never  want  that  the  wor-
 kers  should  become  litigants  and  Go-
 vernment  should  sit  tight  over  the
 matter  and  they  should  decide  whe-
 ther  certain  cases  should  be  sent  to
 the  court  or  should  be  adjudicated  or
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 settled  through  arbitration.  This  is  a
 matter  where  we  want  that  the  whole
 machinery  should  become  automatic
 and  the  workers  should  be  in  a  strong
 position  to  enter  into  bargain  with
 the  employers.  Government  should
 watch  where  the  workers  are  in  a
 weaker  position  and  help  them;  but
 our  policy  should be  that  there  should
 be  a  climate  in  the  country  and  the
 people  should  understand  that  the
 workers  have  a  certain  status  and
 position.  But  what  are  the  conditions
 prevailing  now?  At  present,  the  wor-
 kers  who  should  be  respected  most  in
 our  country  are  being  maltreated.
 Their  status  is  still  low.  Ours
 is  8  poor  country,  and  85  such  we
 want  that  we  should  produce  more
 and  we  need  producers.  But  if  the
 producers  were  not  respected  in  the
 country,  and  they  did  not  enjoy  high
 status  and  position,  then  what  incen-
 tive  will  they  have  for  larger  poduc-
 tion?  I  am  not  speaking  at  the
 moment  of  the  monetary  incentives,
 the  wage  incentives  and  other  incen-
 tives  but  I  am  talking  of  the  status  in-
 centive  or  the  position  incentive,  their
 rightful  status  in  society.  Unfortunate-
 ly  the  workers  have  not  been  able  to
 gain  that  till  now.  That  should  be  the
 policy;  that  should  be  the  purpose,
 not  only  of  the  Labour  Ministry  but
 of  the  whole  Government,  whether
 they  were  dealing  with  the  public
 sector  or  private  sector.  When  I  think
 of  the  conditions,  I  am  remained  of  a
 Sanskrit  sloka:

 अपूज्य:  यत्र  पूज्यन्ते  प्रज् या नां  तु  विमानना
 खलिणी  तत्र  प्रवेश  सुभिक्ष  मरण  भय  |

 If  those  who  should  be  respected  were
 not  respected  and  if  those  who  should
 not  be  respected,  were  respected,  in
 such  countries,  three  calamities  befall:
 durbhiksham,  famine,  death  and  ter-
 ror.  People  are  always  afraid.  So  this
 is  the  condition.  In  our  country,  the
 most  respected  person  should  be  he
 who  produces  wealth,  who  performs
 productive  labour.  But  in  our  country,
 the  person  who  enjoys  leisure,  who
 enjoys  comfort,  is  respected  most,  and
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 the  person  who  does  the  most  difficult
 job,  like  the  sweeper,  is  at  the  lowest
 rung  of  the  society.

 Apart  from  the  implementation  of
 labour  laws,  a  climate  should  be
 created  in  the  country.  Not  only  the
 Labour  Ministry,  but  the  whole  Go-
 vernment  should  work  for  brining
 about  that  climate  and  atmosphere.

 With  regard  to  the  private  sector,
 as  many  friends  have  said,  we  get
 something  done  through  legislation,
 but  that  is  not  so  far  possible  in  the
 public  sector.  The  genera]  mentality
 of  officers  has  been  unhelpful.  Thus
 we  are  in  a  difficult  situation.  Some
 Members  have  said  that  the  Labour
 Ministry  does  not  feel  so  strongly
 when  it  is  faced  with  difficulty  in  the
 public  sector  concerns.  Sometimes  it
 is  stated  that  it  has  no  say  in  the
 matter.  I  would  say  that  the  whole  la-
 bour  policy  should  be  dictated  and
 directed  by  the  Labour  Ministry  and
 not  by  the  administrative  Ministries.
 In  the  matter  of  financial  policy,  the
 Finance  Ministry  dictates  and  directs
 the  policy;  similarly,  the  Home  Minis-
 try  lays  down  what  should  be  the
 service  conditions  and  how  the  _  ser-
 vices  should  be  recruited  etc.  Similar-
 ly  in  labour  matters,  the  Labour  Min-
 istry  should  have  the  final  say,  how
 labour  should  be  employed,  how  they
 should  be  treated  by  the  various  Mi-
 nistrieg  and  so  on.  After  all,  the  ad-
 ministrative  Ministries  are  not  ex-
 pert:  in  this  field.  It  is  the  Labour
 Ministry  which  has  the  expert  know-
 ledge  in  these  matters.  I  am  quite  sure
 that  with  Shri  Jagjivan  Ram  at  tho
 head  of  this  Ministry,  the  position  will
 very  much  improve.

 With  regard  to  industria]  disputes,
 there  are  many  instances  of  award
 being  given.  but  not  implemented.  I
 can  give  a  long  list.  but  I  have  no
 time  to  do  so.  If  a  calculation  is  made.
 it  will  be  found  that  crores  of  rupees
 are  at  present  due  to  workers  from
 these  awards.  But  the  money  is  not
 paid.  They  say  that  the  money  will
 be  realived  ag  arrears  of  land  revenue.
 When  cases  are  referred  to  the  land
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 revenue  authorities,  they  take  a  long
 time.  All  kinds  of  difficulties  are
 created.  because  they  have  no  interest.
 I  would  suggest  that  the  realisation
 of  the  arrears  should  be  left  to  the
 Labour  Ministry;  they  should  be  em-
 powered  to  realise  these  arrears,  and
 if  necessary,  we  should  amend  the
 law.

 As  regards  the  Bonus  Act,  I  do  not
 want  to  repeat  what  has  already  been
 said  by  other  friends.  I  welcome  the
 Act  which  wa;  passed.  But  I  think
 there  are  certain  defects  remaining;
 the  Act  is  not  working  properly.  Cer-
 tain  doubts  have  arisen.  The  Labour
 Ministry  should  suo  motu,—not  be-

 cause  of  any  award  or  decision  of  any
 court—undertake  a  re-examination  of
 the  whole  Act  and  take  action  to  rec-
 tify  the  position  so  that  more  time  is
 not  taken  to  settle  pending  disputes.

 Then  I  want  specially  to  refer  to  the
 position  of  the  Cantonment  Board  em-
 Ployees.  They  are  in  a  very  queer
 position.  They  work  for  the  Defence
 Ministry,  but  they  gre  not  in  the  ser-
 yice  of  the  Defence  Ministry.  They
 are  employees  of  the  va.  ious  Canton-
 ment  Boards,  but  their  conditions  of
 service  are  decided  by  the  Defence
 Ministry,  although  they  are  not  emp-
 loyees  of  the  Defence  Ministry.  For
 five  to  seven  years,  their  matters  have
 been  pending.  The  file  goes  to  the
 Defence  Ministry,  they  take  long  time
 in  replying,  then  the  file  comes  back
 to  the  Labour  Ministry,  and  thus
 these  things  remain  pending.  They
 thought  that  some  wage  board  should
 be  appointed,  their  pay  has  not  been
 determined,  their  dearness  allowance
 has  not  been  increased,  they  were  not
 consulted  about  their  service  rules.

 The  Deputy-Minister,  Mr.  Chavan,
 knows  the  case.  In  fact,  he  was
 handling  the  case,  and  by  the  time  he
 came  to  grips  with  the  problem,  he
 was  shifted  to  another  Ministry.  Then
 Dr,  Raju  came.  He  was  also  very
 kind,  and  he  patiently  listened  to  so
 many  deputations  80  many  times.
 After  that,  when  he  was  fully  aware
 of  the  case  he  was  shifted.  And  now
 the  cases  are  pending  again.  I  think
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 in  this  matter  the  Labour  Ministry
 should  have  fina]  say,  and  this  matter
 should  be  settled.

 Then  there  is  the  price  rise,  but  in
 many  cases  the  dearness  allowance
 has  not  been  settled.  Prices  go  on  ris-
 ing,  it  has  been  accepted  in  the  report also.  They  have  stated  that  the  price rise  has  been  very  heavy,  but  still  the
 Position  of  the  wage-earners  and  sal-
 aried  persons  is  worst.  Whether
 they  are  Government  employees  ण
 employees  of  private  firms.  every-
 where  their  position  is  worst.  I  think
 the  Labour  Ministry  should  specially
 take  up  this  question  and  examine  it.
 If  we  cannot  control  the  prices,  they
 should  see  what  formula  should  be
 adopted  so  that  the  position  of  the
 wage-earners  and  salaried  people
 could  be  improved.

 I  also  associate  myself  with  what
 has  been  stated  about  agricultural
 workers.  Although  the  Minimum
 Wages  Act  was  passed  at  the  time
 Shri  Jagjivan  Ram  was  the  Minister
 earlier,  and  though  many  State  Gov-
 ernments  had,  in  fact,  fixed  the  mini-
 mum  wages  for  agricultural  labour,  no
 decision  was  ever  implemented.  Even
 today  agricultural  labour  does  not
 get  the  minimum  wage.  We  know
 that  and  hon.  Minister  knows  that.
 So,  something  should  be  done.  Some
 time  ago  8  seminar  was  organised  by
 the  Labour  Ministry  especially  for  the
 agricultura)  workers,  and  in  the  gemi-
 nar  many  good  ideas  were  formulat-
 ed,  suggestions  were  made;  but  1  do
 not  know  what  has  been  done  in  re-
 gard  to  all  that.

 One  thing  more.  There  are  arrange-
 ments  for  training,  in  trade—union-
 ism,  but  Government  should  from
 time  to  time  assess  the  impact  of  this
 training,  because  we  do  not  know  re-
 sults  from  the  reports  whether  there
 hag  been  any  improvement  or  not.

 Shri  Mohsin  (Dharwar  South):  I
 rise  to  support  the  demands  of  the
 Ministry  of  Labour,  Employment  and
 Rehabilitation.
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 [Shri  Mohsin]

 Labour  constitutes  a  very  important
 matter  in  the  national  development.
 The  economic  and  social  progress  of
 the  country  depends  more  upon
 labour,  and  the  beneficiary  too  will
 be  labour  along  with  others.

 17  hr.

 We  are  happy  to  see  that  senior
 politician  and  experienced  adminis-
 trator  like  Shri  Jagjivan  Ramji_  is
 holding  this  important  portfolio.
 Though  in  1965-66  the  relations
 between  the  workers  and  _  the
 management  are  better  off  than  pre-
 vious  years,  to  our  great  disappoint-
 ment,  production has  not  gone  up.  It
 may  be  due  to  various  factors,  especi-
 ally  in  the  agricultural  sector,  food-
 grains  production  has  gone  down
 considerably  due  to  vagaries  of  the
 monsoon.  In  the  industrial  sector.  I
 am  happy  to  find  that  the  rate  of  in-
 crease  is  ग्3.  per  cent,  in  1964-65  dur-
 ing  the  first  half  of  the  year  whereas
 it  was  7:1  per  cent  of  the  correspond-
 ing  periog  in  1963-64.  On  the  whole
 the  industrial  output  may  be  ©  said
 to  be  satisfactory.  The  industrial  re-
 lations  about  labour  and  management
 could  be  viewed  by  looking  at  the
 mandays  lost  complaints  of  breach  of
 the  code  of  discipline  and  the  indus-
 trial  truce  resolution,  One  would  be
 happy  to  find  that  the  mandays  lost
 in  the  year  under  report  is  63  lakhs
 as  against  77  lakhs  in  the  previous
 year.  In  the  whole  of  the  Third
 Plan,  industrial  relations  are  better  off
 compared  to  the  Second  Plan.  Com-
 plaints  of  the  breach  of  the  code  of
 discipline  and  the  industrial  truce
 resolution  numbered  1399  in  the  year
 under  report  as  against  the  previous
 year’s  figure  of  1710.  Under  the
 Industrial  disputes  Act  reference  to
 the  courts  during  1965  were  5705;  but
 in  1964  this  number  was  less.  I  do
 not  know  why  it  is  so.  However,  we
 can  say  that  the  relations  between
 management  and  jabour  were  better
 compared  to  the  previous  years.  But
 the  treatment  of  the  workers  in  the
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 industrial  establishments  continues  ta
 be  rather  disappointing.  We  cannot
 say  there  is  much  progress  in  imple-
 menting  the  programme  of  workers”
 participation  in  the  management.  lt
 is  mentioned  in  the  report  that  in
 1961-62  joint  management  councils
 were  established  in  11  establishmenta
 in  the  public  sector  and  18,  in  the
 Private  sector.  The  corresponding
 number  for  the  year  ynder  report  are
 36  ang  m1.  After  four  years  we  see
 this  development  only  to  a  small  ex-
 tent.  Workers’  participation  in  the
 management  councils  will  go  a  long
 way  in  the  production  of  industrial
 output  and  also  in  economic  and  social
 progress  of  the  country.  If  there  are
 no  good  relations  between  the  work-
 ers  and  the  management  the  establish-
 ment  cannot  progress;  that  ultimately
 it  results  in  strikes,  lockouts,  etc.,  and
 the  whole  industry  suffers,  I  cannot
 understand  why  there  shoulg  be  diffi-
 culty  in  establishing  these  joint
 management  councils  in  the  publie
 sector  where  the  government  hag  full
 control;  only  by  an  order  it  could
 constitute  these  joint  management
 councils.  I  can  understand  the  diffi-
 culty  about  the  private  sector.  The
 workers  will  feel  that  they  are  also
 having  something  to  do  with  the
 management  and  in  the  production,
 and  that  will  ultimately  bring  in  an
 increased  output.  I  hope  the  Govern-
 ment  will  take  this  into  consideration.
 The  progress  that  has  been  made  in
 the  four  years  is  utterly  insufficient.

 About  wages,  though  there  are  se
 many  Wage  Boards  and  recommenda-
 tions,  the  implementation  is  not  quite
 proper.  Even  now,  it  is  seen  the
 wages  are  not  commensurate  with  the
 cost  of  living  of  the  workers,  and  the
 workers  are  unhappy  throughout  the
 whole  country,  The  result,  is,  we  see
 the  strikes  everywhere,  in  the  textile
 field  ang  in  other  industrial  fields  also.
 Even  those  workers  will  all  these
 eight  hours  of  manual  labour  in  the
 industrial  establishment  cannot  have
 two  meals a  day.  This is  the  sort
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 ef  difficulty  that  the  workers  are  fac-
 ing.  What  kind  of  output  we  expect when  the  worker  cannot  have  two
 square  meals  a  day?

 From  page  70  of  the  report, it  is
 seen  that  in  regard  to  the  disputes
 relating  to  labour,  on  which  awards
 were  given,  1,345  cases  were  decided
 in  favour  of  the  workers,  and  only
 307  were  decided  against  the  workers.
 So,  in  respect  of  arbitration,  every-
 where,  we  see  that  the  workers  were
 en  the  right  path  anda  large  majority
 ef  cases,  the  awards  were  in  favour
 ef  the  workers;  the  number  was  1,345;
 and  only  in  507  cases,  they  had  lost.
 This  is  a  proof,  therefore,  to  show
 that  the  workers  were  in  the  majority
 ef  the  cases  on  the  right  path,  and
 wrong  was  done  to  them  by  the
 management  itself.  So,  in  such  cases,
 the  implementation  machinery  will,
 have  to  come  in  very  strongly  and
 severe  action  should  be  taken  against
 those  who  create  causes  for  these
 eomplaints.

 I  have  one  word  to  say  about  agri-
 eultural  labour.  India  is  essentially
 an  agricultural  country.  There  are  of
 course  many  unions  in  the  industrial
 sector,  but  in  the  agricultural  gector,
 for  agricultural  labour,  there  is  none.
 Though  we  have  crores  of  agricultural
 labourers,  and  though  there  13  the
 Minimum  Wages  Act,  the  Act  is  not
 implemented  properly.  The  result  is
 that  the  indentured  labourers  who
 work  in  the  fields  and  elsewhere
 are  not  getting  proper  wages  and
 sometimes  they  are  to  live  without
 work  and  without  any  earning.  There
 was  a  Seminar  on  2nd,  3rd  and  4th  of
 August,  1965  and  at  that  Seminar
 many  recommendations  were  made  by
 four  committees.  But  I  do  not  know
 whether  those  resolutions  or  recom-
 mendations  were  examined  by  the
 Government  and  accepted  and  imple-
 mented,

 I  shall  briefly  refer  to  employment.
 On  the  whole,  we  can  see  that  the
 employment  situation  in  the  country
 is  not  happy.  There  is  an  increase  in
 wnemployment.  The  very  first  page
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 of  the  report  itself  shows  that  regis-
 tration  in  the  employment  exchanges
 from  April  to  December,  1964,  was
 29,58.400,  whereas  in  the  same  period
 of  1965,  it  rose  to  31,12,820.  I  do  not
 know  whether  these  are  correct  fig-
 ures,  for,  there  are  lakhs  of  persons
 who  have  not  gone  for  registration  at
 all.  Apart  from  that,  even  the  figures
 with  regard  to  the  registration  that
 we  have,  show  that  there  is  an  increase
 in  the  registration  of  unemployed  per-
 sons,  The  situation  is  more  distressing
 in  regard  to  educated  unemployed
 Even  there  is  an  increase  in  the  num-
 ber  of  matriculates  unemployed.  With
 all  these  huge  projects  throughout
 the  country,  and  planning  and  every-
 thing,  if  this  is  the  trend,  I  do  not
 know  what  is  there  in  store  for  us  in
 the  future.  Something  will  have  te
 be  done  in  this  regard.

 Mr.  Speaker:  The  hon.  Member's
 time  is  up.

 Shri  Mohsin:  I  am  the  only  Mem-
 ber  from  the  Mysore  State  speaking
 in  this  debate,  Please  give  me  some
 More  time,  Sir.  About  ITIs,  there  are
 so  many  industrial  training  institu-
 tions  and  centres  opened  throughout
 the  country,  and  there  are  persons  who
 are  skilled  and  who  come  out  of  these
 institutions  every  year.  But  thousands
 of  them  are  still  unemployed.  Though
 the  Government  spends  crores  of
 rupees  on  these  ITIs,  when  the  peo-
 ple  come  out  of  these  institutions,
 there  is  no  machinery  to  see  that  they
 are  employed.  In  my  State,  especial-
 ly,  there  are  diploma-holders  in  clec-
 tricity,  in  civil  engineering  and  vari-
 ous  trades  in  industrial  training  who
 are  unemployed  and  their  number  ie
 increasing.  If  nothing  is  done,  I  do
 not  know  if  the  programme  for  in-
 creasing  the  number  of  TT's:  will  be

 ful  at  all  b  even  after
 training  these  persons  will  have  te
 remain  unemployed.

 I  have  something  to  say  about  re-
 habilitation  also  because  this  Ministry
 deals  with  rehabilitation  in  addition
 to  labour  and  employment.  It  is  cor-
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 (Shri  Mohsin]
 rect  to  say  that  we  have  got  @  duty
 towards  the  refugees  who  came  from
 Pakistan  after  the  partition  and  who
 ere  coming  even  today,  They  are
 coming  today  due  to  the  administra-
 tive  setup  in  Pakistan  and  due  to  the
 atrocities  committed  on  them  and  dur-
 ing  the  dayg  of  partition  they  came
 due  to  the  fault  of  our  leaders  who
 created  this  partition.  However,  we
 have  got  a  duty  towards  them  to  see
 that  they  are  properly  rehabilitated.
 But  one  thing  that  I  cannot  under-
 stand  is  the  distinction  between
 Muslim  refugees  and  the  non-Muslim
 refugees?  Why  should  there  be  any
 distinction  among  the  refugees?  We
 are  a  secular  country  and  we  cannot
 make  any  distinction  between  refu-
 gees  and  refugees.  If  a  non-Muslim
 refugee  comes  we  rehabilitate  him.  If
 a  Muslim  refugee  comes  he  is  treated
 as  an  infiltrator.  Why  should  we  do
 that?  Can  we  say  that  if  a  Muslim
 comes  he  is  not  a  refugee  at  all?

 D.G,  (1966-67)

 An  hon.  Member:  Genuine  refugee.

 Shri  Mohsin:  I  am  speaking  about
 Senuine  refugees  only.  There  may  be
 cases  where  the  people  may  be  tired
 of  the  military  dictatorship  in  Pakistan
 and  they  might  like  to  come  and  lead
 @  peaceful  life,  a  democratic  life  in
 this  democratic  conutry.  No  demo-
 cratic-minded  man,  and  no  man  with
 self-respect  might  like  to  stay  in  that
 country  under  the  Military  dictator-
 ship.  That  may  be  the  reason  why Muslims  may  also  desire  to  come  and
 settle  down  here.  Why  should  they
 be  precluded  from  the  benefits  of  re-
 habilitation,  I  do  not  understand.

 Another  thing  is,  when  the  refugees
 ‘came  to  West  Benga}  and  other  border
 States,  some  Muslims  were  uprooted
 from  those  places.  1  do  not  know
 whether  any  proper  action  has  been
 taken  by  the  Government  to  rehabi-
 litate  those  persons.  Rehabilitation  is
 not  meant  only  for  those  who  come
 from  Pakistan  aud  it  is  not  to  be
 ‘confined  only  to  non-Muslims  either.
 ‘We  are  a  secular  country.  In  reality
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 also  we  should  show  that  we  are  not
 partial  to  any  community  and  that  the
 Rehabilitation  Department  is  open  for
 all.  Of  course,  we  should  be  vigilant
 83  regards  intruders  and  we  have  to
 screen  all  those  who  come  in.  That
 vigilance  and  screening  is  required  in
 respect  of  all  refugees  irrespective  of
 their  community.  I  might  say  that
 spies  and  un-social  elements  may  come
 from  any  community.  It  is  not  the
 monopoly  of  any  one  particular  com-
 munity.  It  depends  upon  individuals.
 Such  elements  are  more  found  in
 other  communities  than  the  Muslim
 community,  That  is  my  impression.
 Therefore,  these  things  require  close
 examination  and  1  plead  that  the  Re-
 habilitation  Department  should  look
 into  all  these  matters  and  see  that
 those  who  come  here,  because  they  do
 not  want  to  suffer  under  the  Pakistan
 regime,  are  rehabilitated  fully  and
 properly.  t

 भी  मुहम्मद  ताहिर  (किशनगंज)  :
 अनाज  स्पीकर  साहब,  मैं  ने  तमाम  ह्पीचिजा
 को  सुना  है  और  मैं  समझता  हं  कि  इस  सिलसिले
 में  मुझे  कुछ  ज्यादा  कहने  की  जरूरत  नहीं  है,
 क्योंकि  हमारे  दोस्त  करीब  करीब  तमाम
 मसलों  और  पहलूओं  पर  रोशनी  डाल  चुके
 हैं।  मैं  सीधे  एक  बात  की  तरफ़  गवर्नमेंट
 की  तवज्जह  दिलाना  चाहता  हूं  ।  हालांकि
 मोहसिन साहब  ने  उस  का  ज़िक्र कर  दिया

 है,  लेकिन  मैं  उस  को  सफ़ाई  के  साथ  कह  देना
 चाहता  हं  ।

 इस  में  कोई  शक  नहीं  है  कि  पाकिस्तान
 से  जो  रेफ़मूजीज  हमारे  मुल्क  में  भरे हैं
 गवर्नमेंट  का  फ़र्ज  है  कि  वह  उन  को  जगह  दे,
 दत्त  को  साये  और  उन  की  हर  एक  तकलीफ़
 को  टूर  करे  1  लेकिन  इस  का  क्या  जकब  है
 कि  उन  लोगों  को  राहत  पहुंचाने  के  लिए
 गवर्नमेंट  की  तरक  से  कोई  कदम  महीं  उठाया
 गया  है,  जिन  को  पाकिस्तान  से  भाने  वाले
 रेफसूजीज  ने  यहां  भा  कर  पर  कर  दिया  है
 उन  के  धरों  से  निकाल  दिया  है  भोर  उम  की
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 जायदादों  से  हटा  दिया  है  ?  भाप  बंगाल
 में  जा  कर  देखें  कि  कलकत्ता  और  उस  के
 आस-पास  हजारों  की  तादाद  में  रहने  वाले
 लोगों  को,  जो  कि  हिन्दुस्तानी थे  और  हैं,
 जो  इस  मुल्क  के  सिटिज़न्ज़  हैं,  जो  बराबर

 इसी  मुल्क  में  रहे  हैं  घौर  कभी  पाकिस्तान
 नहीं  गये  हैं,  रेफ़यूजीज ़ने  आकर  अप रूट
 कर  दिया,  उन  को  उन  के  धरों  से  निकाल
 दिया  और  उन  की  जायदादों  पर  कब्जा  कर
 लिया  ।  लेकिन  आज  तक  हमारी  रीहैबि-
 लिटेशन  मिनिस्ट्री  और  वहां  की  गवर्नमेंट  की
 यह  हिम्मत  नहीं  हुई  कि  इस  बेइंसाफी  को
 खत्म  करें  ny

 जो  लोग  अपने  धरों  और  जायदादों  से
 हटा  दिये  गये  हैं,  वे  यह  देख  रहे  हैं  कि  यह
 हमारी  जायदादें  हैं,  ये  हमारे  धर  हैं,  लेकिन
 फिर  भी  वे  उन  में  जा  नहीं  सकते  हैं  ।  यह
 कितने  अफ़सोस  भोर  बेइंसाफ़ी  की  बात  है  कि
 तमाम  ताकत  रखने  के  बावजूद  हमारी
 गवर्नमेंट  उन  लोगों  को  उन  के  धर  और
 जायदादें नहीं  दिला  सकी  है  1

 मौजूदा  रिहैबिलिटेशन  मिनिस्टर,  श्री
 जगजीवन  राम,  के  बारे  में,  जिन  की  लीडरशिप
 में  यह  मिनिस्ट्री चल  रही  है,  लोगों ने  कहा  है
 और  मैं  भी  उस  की  तस्दीक  करता  हं-कि
 वह  बहुत  ही  हिम्मत  वाले  और  इन्साफ़ पसन्द
 हैं  1  मैं  चाहता  हूं  कि  वह  अपने  अमल  से
 इस  का  सबूत दें।  जिन  लोगों  को  रिफ़्यूजी
 ने  यहां  आ  कर  उन  के  धरों  से  हटा  दिया  है,
 उन  की  जायदादों  से  महरूम  कर  दिया  है,
 अगर  मिनिस्टर  साहब  उन  लोगों  को  उन  के
 धरों  में  बसा  दें  और  उन  की  जायदादें  उन  को
 वापस  दिला  दें,  तो  मैं  समझूंगा  कि  वह  वाकई
 बहुत  हिम्मत  वाले  और  इन्साफ़ पसन्द हैं  ।

 बस  मुन  यही  बात  कहनी  है  1
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 Se  Ally  ty  «S  ‘Wisp ase  ve
 उब  whiny  thee]  yy)  lly  roy

 ca %  OW  iste  -_  उर
 Shrimati  Renu  Chakravartty:  Mr.

 Speaker,  Sir,  ]  am  sorry  that  the
 Minister  js  not  in  his  seat.  I  would
 have  liked  him  to  !isten  to  some  of
 the  points  which  I  shai]  raise  with
 regard  to  rehabilitation.  This  is  a
 subject  which,  I  am  afraid,  none  of
 the  Deputy  Ministers  or  the  hon,  Min-
 ister  is  very  familiar  with.  Regard-
 ing  Shri  Jagjivan  Ram,  with  what
 little  T  have  had  to  do  with  him  ia
 his  past  Ministries,  I  can  say  that
 he  has  the  ability  to  cut  across  red-
 tape  and  take  bold  decisions  when  he
 wants  to.  That  is  why  I  have  flick-
 ering  hope  that  this  Ministry,  which
 has  been  very  badly  treated  by  both
 Shri  Mahavir  Tyagi  and,  towards  the
 end  of  his  term,  by  Shri  Mehr  Chand
 Khanna  will  have  a  better  deal.

 As  I  was  going  through  the  Report
 for  1965-66  I  was  really  surprised  to
 see  that  the  entire  question  of  West
 Benga!  residuary  problem  has  been
 completely  omitted  from  the  Report.
 And  yet  the  bulk  of  the  residuary
 problem  of  the  refugees  who  are  in
 West  Bengal  remains  a  headache  both
 for  us  as  well  as,  I  presume,  for  the
 future  Minister  who  is  going  to  take
 over  this  Ministry.

 Shrj  D.  के.  Chavan:  That  problem
 is  practically  solved.

 Shrimati  Renu  Chakravartty:  That
 is  what  you  think.  But  I  would  ex-
 pect  that  the  wooden-headed  attitude
 which  was  taken  by  Shri  Tyagi  and
 Shri  Mehr  Chand  Khanna  will  not  be
 persisted  in  by  the  present  Minister.
 I  hope  Shri  Chavan  will  not  break
 his  head  on  that  point  again.
 17.15  hrs.

 [Supt  S.  1.  Sarar  in  tise  Chair]
 The  res’duary  problem  is  big,

 anq  great.  ‘The  strong  man,  the  s0-
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 called  strong  man  of  West  Bengal,
 Bhri  Atulya  Ghosh  had  tried  to  put
 ail  the  blame  on  the  refugees  for  the
 troubles  that  took  place  in  Bengal,
 cecently,  saying  that  the  refugees  did
 tt,  which  was  not  at  8]  true,  Even
 if  it  is  true,  the  Government  should
 look  into  the  socio-economic  reasons
 why  it  happened.  That  is  what  I
 want  the  Government  to  consider.  It
 के  no  use  saying  that  the  residuary
 problem  in  West  Bengal  is  no  longer
 there.

 The  majority  of  refugees,  60  to  70
 per  cent,  never  took  one  pie  from
 Government  to  rehabilitate  them-
 selves.  It  is  only  a  small  percentage
 of  30  to  35  per  cent  that  have  come
 trom  East  Pakistan  who  have  asked
 Government  to  help  them.

 Now  1  would  like,  first  of  ail,  to
 take  up  two  or  three  points  which  I
 want  the  Government  to  pay  atten-
 tion  to.  First  I  will  take  up  the

 per  liability  They  are
 meant  for  women  whose  husbands
 were  lost,  deserted  or  killed.  These
 permanent  liability  refugees  do  not
 require  any  agr‘cultural  lands,  There-
 fore,  there  is  no  reason  why  they
 should  not  be  kept  in  West  Bengal.
 There  are  permanent  liability  camps
 in  Nadia,  in  Titagarh  in  Barrackpore
 and  in  several  other  places.  The
 affairs  of  these  PL  camps  have  not
 been  finalized.  What  has  happened?
 Shri  Khanna  said:  the  problem  is
 finished.  So,  he  handed  them  over
 to  the  Education  Ministry.  Now  I
 will  tell  you  one  case.  In  the  Tita-
 garh  camp  there  are  still  women  who
 are  living  in  tents,  torn  tents  through
 which  water  drips  in  the  rainy  season.
 They  live  like  cats  and  dogs  in  those
 camps.  And  what  is  the  ration  money
 which  is  given  to  them  weekly?  Four
 Tupees  nine  annas  for  fifteen  days, which  means  a  total  of  nine  rupees
 and  two  annas  for  the  whole  month.

 This  is  what  is  given.  I  think,  we
 spend  more  if  we  were  to  keep  8
 cattle  or  a  dog  properly.  When  this
 Randing  over  was  made,  I  wrote  to
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 the  Ministry  of  Education  regarding
 building  proper  pucca  houses  for
 these  inmates  roundabout  July  1962,
 I  got  a  reply  from  the  Ministry  of
 Education  on  the  27th  December,  1963,
 to  that  le'ter.  They  said,  “We  are
 looking  into  this  matter;  we  will  take
 necessary  action  soon  and  you  will
 be  informed  as  soon  as  the  decision
 is  taken.”  Up  to  date  no  decision  has
 been  taken.  They  are  living  as  they
 were  in  the  same  conditions.  I  would,
 therefore,  beg  of  the  Minister,  that
 he  should  do  some  good  to  these  un-
 fortunates  who  have  become  refugees
 so  that  you  may  become  Ministers.
 At  least,  if  you  could  just  remember
 that,  some  justice  could  be  done  to
 them.

 Shri  D.  R.  Chavan:  Has  the  hon.
 Lady  Member  seen  page  37  in  which
 the  entire  residuary  rehabilitation
 programme  has  been  mentioned?  She
 said  that  it  has  not  been  mentioned
 at  all  in  the  annua)  report.  Tr  will
 invite  her  attention  to  page  37.  Pro-
 bably,  it  may  be  that  she  came  in  क
 hurry  and  saw  something.

 Shrimati  Renu  Chakravartty:  I  am
 just  finding  “development  colonies”
 ete.

 आओ  हुकम  बम्ब  कछवाय  :  सभापति
 महोदय,  सदन  में  गणपूर्ति  करवा  दीजिये  ।

 Mr.  Chairman:  The  bell  is  being
 rung.  Now,  there  is  quorum.  She
 may  continue  her  speech.

 Shrimati  Renu  Chakravartty:  In
 these  PL  camps,  for  example,  in  the
 Nadia  District  we  have  one  of  the
 biggest  PL  camps,  namely,  Rupasree-
 palli  Camp.  If  you  go,  you  will  find
 roofs  over  the  houses  are  completely
 spoiled;  they  are  leaking.  |  have  seen
 them  during  monsoon  and  it  is  impos- sible  to  live  in  those  huts.  There  was
 a  50-bed  hospital.  The  condition  of
 that  hospital  is  terrible.  Somebody
 has  taken  away  the  fans;  there  are
 No  bedsheets;  there  are  no  mosquito nets  and  even  the  condition  of  the
 hospital  is  deteriorating  day  by  day.
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 Mr.  Chairman:  The  hon.  Member's
 time  is  up.

 Shrimati  Renu  Chakravartty:  Hard-
 ly  anybody  has  spoken  on  rehabilita-
 tion.

 Mr.  Chairman:  Please  conclude  in
 two  minutes.

 Shrimati  Renu  Chakravartty:  Let
 me  have  a  few  minutes  more.

 Mr,  Chairman:  If  you  had  told  me
 to  give  five  minutes  more...

 Shrimati  Renu  Chakravartty:  Two
 or  three  Opposition  Parties  have  not
 spoken  at  all.

 Mr.  Chairman:  You  can  take  two
 or  three  minutes  more.

 Shrimati  Renu  Chakravartty:  That
 will  not  do.

 Mr.  Chairman:  Excuse  me.  There
 are  a  number  of  Congress  Members
 who  have  to  speak.  They  have  not
 exhausted  their  time.

 Shrimati  Renu  Chakravartty:  The
 point  is  that  two  or  three  Opposition
 Parties  have  not  taken  any  time.  If
 al)  the  Congress  Members  are  going
 to  speak,  then  I  need  not  speax.

 Mr.  Chairman:  The  question  is
 that  whatever  time  is  allotted,  it  is
 allocated  amongst  the  Parties.  As  far
 as  other  Parties  are  concerned,  they
 have  taken  some  time.  The  Congress
 Party  has  not  yet  taken  full  time.
 The  Speaker  told  me  to  give  you  five
 minutes.  But  I  say,  you  may  take
 10  minutes.

 Shrimati  Renu  Chakravartty:  Two
 or  three  Opposition  Parties  have  not
 spoken.

 Shri  Raghunath  Singh  (Varanasi):
 How  much  time  has  the  Opposition
 taken?

 Shrimati  Renu  Chakravartty:  Please
 calculate  how  much  time  the  Opposi-
 tion  has  taken  and  how  much  time
 the  Congress  Party  has  taken.
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 We  need  not  waste
 She  may  continue.

 Mir.  Chairman:
 time.

 Shrimati  Renu  Chakravartty:  Here
 is  the  new  Minister  in-charge  of  the
 Labour  Ministry.  We  must  explain
 the  things  to  him.  We  must  get  some
 time.

 I  would  request  that  at  least  for
 these  permanent  liability  camps,  this
 kind  of  delay  and  constant  shelving
 of  these  matters,  year  after  year,
 should  end.  We  should  build  houses
 which  are  fit  for  human  habitation
 for  permanent  liability  women.  Sec-
 ondly,  you  should  give  plots  to  all
 those  whose  children  have  grown  up.
 Now,  the  position  is  that  we  are  not
 able  to  give  plots  because  the  mini-
 mum  amount  of  money  which  has
 been  prescribed  for  the  acquisition  of
 land  is  far  too  low.  The  West  Bengal
 Government  had  long  negotiation
 with  Mr.  Khanna  and  later,  of  course,
 with  Mr.  Tyagi.  But  Mr.  Tyagi  never
 paid  any  attention  to  this.  Yet,  Mr.
 Khanna  had  long  negotiations.  Uptill
 now,  nothing  has  been  done.  Unless
 we  raise  the  level  to  a  certain  extent,
 we  cannot  get  the  land.  If  we  get
 the  land  immediately,  you  will  have
 ha)f  the  number  of  women  going  out
 into  the  world  with  their  own  fami-
 lies  and  rehabilitating  themselves.

 Then,  in  Nadia  in  the  urban  colony
 at  Coopers  Camp  the  promise  to  a
 work  centre  was  announced  with
 great  fanfare  but  it  was  never  set  up.
 The  foundation  stone  of  a  ceramic
 factory  was  laid,  where  the  women
 were  going  to  work,  but  we  find  that
 was  never  set  up  at  all.  Jobs  and
 training  centres  must  be  founded  for
 these  PL  persons.

 The  second  point  is  about  the
 squatters’  colony.  You  know  there  are
 the  squatters  colonies—that  is  how
 they  are  called.  There  were  the  areas
 where  the  refugees  came  and  squat-
 ted  and  later  on  they  were  regula-
 rised  ang  they  were  given  loans  to
 buy  the  land.  For  a  very  long  time,
 the  scheme  is  awaiting  the  sanction
 of  the  Central  Government.  There
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 is  some  hitch  between  the  State  Gov-
 ernment  and  the  Central  Government
 as  usual.  I  would  like  Mr.  Jagjivan
 Ram  to  cut  this  Gordian  knot  because
 I  feel  that  this  has  been  going  on  for
 too  long.  He  is  a  man  who  can  take
 decisions.  I  would  like  him  to  look
 into  this  thing.  As  a  matter  of  fact,
 colony  after  colony,  say,  for  example,
 the  Netaji  Colony  in  Baranagar  they
 have  a  big  playing  ground  which  can
 easily  be  raised  and  the  drainage  can
 be  provided.  The  handing  over  of
 the  title  right,  the  pattas,  can  be
 done.  Take,  for  instance,  Bonhooghly
 Colony  where  the  roads  can  be  made
 and  the  sanitation  facilities  provided.
 Then,  there  is  the  Kalitala  Colony
 which  in  Konagore  was  a  military
 camp.  It  has  been  in  use  by  the  re-
 fugees.  That  can  easily  be  given  over
 to  them.  AU  this  can  be  easily  fina-
 lised  and  finished  with.  Let  us  finish
 with  it.  Let  us  see  that  we  do  not
 ४०  On  hangiug  on  to  all  this  for  eter-
 nity.

 Take  the  question  of  Municipalities
 taking  over  these  colonies.  There  is
 always  a  quarte’  about  it.  Unless
 and  until  it  is  cleared  that  mainten-
 ance  is  to  be  done  the  Municipa-
 lities,  the  Government  of  India  do  not
 like  to  sanction  the  scheme,  [  would
 request  the  Minister  to  call  the  Chair-
 man  and  the  Members  of  the  Munici-
 Palities  and  have  a  talk  with  them
 and  finalise  this  once  and  for  all.

 Regarding,  Dandakaranya  also,  I
 would  like  to  say  that  though  there
 have  been  a  large  number  of  deser-
 tions,  you  should  not  take  it  at  face
 value  that  because  there  are  so  many
 people  who  have  come  and  made
 political  propaganda,  therefore,  they
 are  going  away.  The  reason  why  we
 sent  them  to  Dandakaranya  was  that
 they  were  agriculturist  families—
 Namasudras  etc.  of  East  Bengal  about
 whom  the  Minister  knows  well.  They
 are  good  agriculturists  and  because
 we  could  not  give  them  land  in  West
 Bengal,  they  were  sent  there.  What
 is  the,  position  now?  We  are  told
 that  so  many  of  them  cannot  be  given
 land.  At  the  same  time  those  who
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 refused  to  go  from  West  Bengal  be-
 cause  they  have  turned  over  to  urban-
 ised  jobs,  are  not  being  given  any
 monetary  or  rehabilitation  benefits  as
 punishment!  On  the  question  of
 D.D.A.,  I  would  request  the  Minister
 to  see  that  there  is  water.  One  of
 the  main  reasons  for  the  desertions
 is  that  there  is  no  water;  except  the
 Baskal  dam,  not  a  single  dam  has
 come  up  there.  Even  here  the  amount
 of  D.P.  land  to  be  irrigated  is  very
 little.  There  are  also  the  questions
 of  levelling,  reclamation  of  land,  and
 social  conservation:  all  these  things
 have  not  been  done  with  the  result
 that  only  a  very  small  percentage  of
 those  who  have  gone  there  have  been
 given  land.

 Mr.  Chairman:  The  hon.
 may  try  to  conclude  now.

 Shrimati  Renu  Chakravartty:  In
 five  minutes,  one  cannot  do  justice.

 Member

 Mr.  Chairman:  Not  five  minutes.
 Shrimati  Renu  Chakravartty:  May- be  eight  minutes.

 Mr.  Chairman:  The  hon.  Member
 has  taken  thirteen  minutes.

 Shrimati  Renu  Chakravartty:
 not  possible  to  do  justice  to
 very  important  portfolio  in  such  a
 short  time.  1  would  request  Mr.
 Jagjivan  Ram,  who  has  now
 taken  over  this  portfolio,  to
 take  bold  decisions  ang  finalise  the
 refugee  problem  which  has  been  hang-
 ing  fire  for  such  a  long  time.

 It  is.
 this

 Shri  B.  K.  Das  (Contai):  Mr.  Chair-
 man,  Sir,  I  am  not  happy  over  the
 fact  that  the  Ministry  of  Rehabilita-
 tion  has  now  become  a  Department.
 Although  it  is  in  very  able  hands,  I
 would  have  been  happier  if  it  had
 remained  a  separate  Ministry.  When
 there  was  the  exodus  of  refugees,  the
 new  migrants,  it  was  upgraded  to  a
 Ministry,  but  when  the  problem:  is
 still  a  burning  one,  I  do  not  know  why it  has  been  tagged  to  another  Minis-
 try.  Although  the  Minister  is  very able  and  is  in  the  hmew  of  things,  he
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 (Shri  8.  ह.  Das}
 will  not  be  able  to  give  his  whole
 attention  to  this  problem.

 उ  shall  now  deal  with  the  new
 migrants  who  are  mostly  agricul-
 turists.  What  is  the  paition  now?
 Eight  lakhs  of  them  have  come  and
 there  are  so  many  camps  under  the
 Central  as  well  as  the  State  Govern-
 ments.  I  find  from  the  report  that
 the  camp  population  is  now  43  lakhs
 and  odd  families  inthe 8  camps  under
 the  Central  Government  and  in  63
 camps  under  the  State  Governments.

 Shri  D.  R.  Chavan:  It  is  40  thousand
 and  not  lakhs.

 Shri  B.  K.  Das:  I  am  sorry.  It  is
 43,000.  The  report  says  that,  in  the
 screening,  it  wag  found  that  at  least
 68  per  cent  of  them  were  agricultur-
 ists.  If  that  be  so,  at  least  29  to  30
 thousand  families  would  be  agricul-

 thousand turists:  only  about  11
 families  have  either  been  provid-
 ed  with  employment  or  been
 moved  to  rehabilitation  sites
 and  we  know  what  happens  in  camps.
 There  is  often  forced  idleness;  they
 live  on  doles  and  when  some  employ-
 ment  is  provided  in  the  camp,  the
 work  does  not  suit  them.  I  had  an  oc-
 casion  to  see  some  of  the  camps  in
 Madhya  Pradesh  and  thase  people  who
 have  been  taken  to  the  worksites..

 औ  हकम  बम्ब  कछवाय  :  सभापति
 महोदय,  सदन  में  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 Mr.  Chairman:  The  bell  is  being
 rung. .

 Now  there  is  quorum.

 Shri  Bhagwat  Jha  Asad  (Bhagal-
 pur):  May  I  make  one  submission?
 The  House  should  not  sit  after  5  p.m.
 We  are  not  machines,  but  we  are
 human  beings.  We  are  here  every
 day  almost  from  9  am.  to  5  p.m.  We
 start  from  our  houses  almost  every
 day  at  9  a.m.  for  some  standing  com-
 mittee  or  the  other,  and.  therefore,
 after  5  p.m.  the  result  is  that  there  is
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 no  quorum  in  the  House.  There  hap been  a  suggestion  that  the  Members
 in  the  Central  Hall  should  be  brought into  the  House,  But  then,  after  5  PM we  Zo  away  because  it  is  very  diffi-
 cult  for  us  to  stay  here  after  5  p.m.
 Every  time  we  raise  this  matter  that
 we  should  not  sit  beyond  5  p.m,  the
 hon.  Minister  of  Parliamentary Affairs  insists  that  we  should  sit  til

 6  p.m.  Therefore,  I  would  make  क
 request  to  the  Business  Advisory
 Committee  and  to  the  Speaker  that
 the  House  should  not  sit  beyond  5  p.m
 I  have  raised  this  matter  five  times  ce
 far,  but  nothing  hag  happened.

 The  Minister  of  Parliamentary
 Affairs  and  Communications  (Shri
 Satya  Narayan  Sinha):  On  behalf  of
 Government,  I  would  like  to  say  tha®
 this  point  has  been  mentioned  to  me
 ‘outside  the  House.  Thiz  matter  was
 Placed  before  the  Businesg  Advisory
 Committee  also;  it  was  also  placed
 before  the  House  after  that,  and  the
 House  had  accepted  that.  I  have  no
 objection  if  the  House  want;  to
 change  that....

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  We  had
 opposed  it  in  the  House  also,  but
 somehow  when  the  hon.  Minister  was
 there  and  he  had  looked  at  us  asking
 Us  to  accept  it,  we  had  accepted,  But
 this  is  what  will  result  every  day  that
 there  will  be  no  quorum.

 Shri  Satya  Narayan  Sinha:  I  would
 submit  that  whatever  the  House  has
 decided  the  House  alone  can  rescind.
 Therefore,  I  would  suggest  that  this
 matter  may  be  placed  before  the  House
 tomorrow.  and  if  the  House  gays  that
 we  should  not  sit  beyond  5  p.m.  then
 we  shal)  have  no  objection.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  We  are
 raising  it  here.  You  may  consider  this
 matter  and  take  the  opinion  of  the
 House,

 Shrimati  Rena  Chakravartty:  I
 want  to  submit  one  thing.  The  Mem-
 bers  are  here.  and  they  are  marching
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 as  600n  as  the  quorum  bell  is  rung.
 After  all,  this  is  a  nice  and  comfort-
 able  place.  Why  can  they  not  sit  here?

 Shri  A.  C.  Guha  (Barasat):  Even
 sow,  many  of  the  Demands  wil]  be
 guillotined.  If  the  hours  of  sitting
 ef  the  House  are  आ!  curtailed,  Tr  am
 afraid  that  some  more  Demands  will
 be  guillotined  and  there  will  bea
 further  curtailment  of  the  discussion.

 Mr.  Chairman:  I  may  place  my  ex-
 perience  before  hon.  Members  here.
 I  too  had  to  come  at  9  a.m.  in  morning
 T  have  almost  missed  my  meal,  but  as
 usual  I  never  go  out  ०0  the
 House  except  for  taking  some  water
 or  some  such  thing.  But  what
 1  find  here  is  this.  When  J  came  here
 m  1962  I  found  that  when  any  com-
 mittee  was  sitting,  if  the  quorum  bell
 was  Tung,  every  Member  from  the
 committee  used  to  rush  to  the  House.
 But  today  the  povition  ig  different,
 and  I  myself  have  been  seeing  this.
 that  even  if  the  bell  rings,  few  Mem-
 bers  rush  to  the  House;  they  stay
 where  they  are  and  do  not  come  to
 the  House.  I  quite  agree  with  the
 lady  Member  in  that  respect.

 Therefore,  at  the  present  moment.
 I  would  not  advise  that  we  should
 take  a  decision  on  what  Shri  Bhagwat
 Jha  Azad  has  suggested,  because  that
 would  mean  that  a  larger  number  of
 Demandg  are  going  to  be  guillotined.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  In  that
 ease,  we  shall  have  to  face  this  no-
 quorum-business.  In  the  evening,  we
 shall  go  away  at  5  p.m.  and  there
 will  be  no  quorum  in  the  House,  It
 has  been  said  that  there  are  Members
 in  the  Central  Hall  or  in  the  Lobby
 and  they  do  not  come  in,  but  the  point
 ig  that  many  of  them  have  come  after
 attending  one  committee  or  the  other.
 For  instance,  many  Memberg  have
 come  from  the  meeting  of  the  com-
 mittee  connected  with  external  affairs.
 You  cannot  expect  us  to  go  on  from
 ene  door  to  the  other.  Every  time
 there  are  three  or  four  standing  com- itt  161  For  I  my-
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 self  have  come  after  attending  a
 meeting  connected  with  externa}
 affairs.  Similarly,  there  is  another
 committee  meeting  in  Room  No.  62.
 So,  it  is  not  as  if  all  the  Members  are
 sitting  somewhere  in  the  Lobby  or  the
 Central  Hall.  They  are  somewhere
 at  some  committee  meetings.  Either
 we  should  stop  those  committee  me-
 etings  or  have  the  debate  in  the
 House  only  up  to  5  p.m.  Otherwise,
 every  day,  we  shall  have  to  face  this
 comment  and_  criticism  that  the
 House  had  no  quorum,

 Mr.  Chairman:  That  may  be  correct,
 but  even  then  the  fact  remains  that
 all  of  us,  I  am  sorry,  do  not  take  the
 business  of  the  House  very  seriously.
 Therefore,  the  difficulty  arises.

 Now,  there  is  very  little  time  Jeft
 with  us,  and  therefore,  I  would  like
 Shri  B.  K.  Das  to  continue  his  speecm
 now.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  What  I
 mean  1s  that  my  suggestion  must  be
 considered,  though  not  immediately
 here  and  now

 Shrimati  Renu  Chakravartty:  As
 soon  as  the  debate  starts,  Members
 wil]  again  start  moving  out.

 Shri  Bhagwat  Jha  Arad:  Certainly
 after  5  p.m.  they  would  like  to  go
 out.

 Shri  B.  K.  Das:  I  was  speaking
 about  the  agriculturists  and  mention-
 ing  the  case  of  new  migrants.  I  have
 already  caid  that  they  are  mostly
 agriculturists.  If  we  Took  at  these
 agricultura]  schemes,  we  find  that
 there  are  schemes  in  Madhya  Pradesu
 Maharashtra,  Andhra  Pradesh.  ana
 NEFA  for  the  agriculturist  people.
 These  schemes  can  absorb  15,000
 families,  not  more.  When  a  request
 was  made  to  different  States  for  land
 we  were  told  that  they  would  be  able
 to  absorb  at  least  67,000  families  in
 agricultural  land.  But  we  find  that
 there  is  not  enough  land;  they  are
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 not  able  to  give  enough  Jand.  Even
 हई  है  जिसमें  खिडकी  नहीं  और  एक  ही  कोठरी the  Madhya  Pradesh  Government,

 which  wag  prepared  to  accommodate
 10,000  families,  are  now  prepared  to
 take  4,000  only.  The  Dandakaranya
 Project  which  way  estimated  to  take
 in  45,000  families  of  agriculturists,
 has  been  able  to  rehabilitate  only
 10,000,  familles,

 Now  our  only  hope  lies  in  some
 special  areas.  Government  are  trying
 to  find  some  special]  areas  such  ag  the
 Andaman  and  Nicobar  islands,  Chanda
 districts  in  Maharashtra,  and  Phulbani
 and  Ganjam  in  Orissa.  We  do  not
 know  how  many  these  places  will  be
 able  to  absorb.  I  find  that  for  settling
 agriculturists  DPs  in  the  special  areas
 an  enhanced  amount  1933  been  ear-
 marked  in  the  budget  for  1966-67.  In
 the  1965-66,  budget,  it  was  only  Rs.  30
 lakhs  in  the  revised  estimates;  now
 it  is  Rs.  1.65  crores  for  this  year.  So
 I  hope  that  all  care  will  be  taken  to
 find  out  agricultural  land  for  rehabi-
 litation  of  these  people.  These  special
 areas  could  be  developed  for  the  local
 people  also,  But  the  rehabilitation  of
 displaced  persong  would  be  the  first
 charge  on  these  areas.

 Ag  you  have  already  rung  the  bell,
 I  conclude  by  expressing  the  hope
 that  the  hon.  Minister  will  see  to  it
 that  alternative  employment  may  be
 found  for  these  agriculturists  at  least
 they  can  have  rehabilitation  in  agri-
 cultural  land.

 आ  न०  to  यादव  (सीतामढ़ी)  :
 चेयरमैन  साहब,  आप  ने  समय  दिया  इसके
 लिए  धन्यवाद  ।  मैं  आपके  द्वारा  श्री  जगजीवन
 राम  जी,  श्रम,  रोजगार एवं  पुनर्वास  मंत्री
 का  ध्यान  देश  के  जो  गरीब  मजदूर  हैं  और
 पढ़े  लिखे  बकार  हैं  उनकी  तरफ  दिलाना
 चाहता  हूं  और  उनकी  स्थिति  से  उनको  अवगत
 कराना  चाहता  हूं  ।  मुझ  बिहार  के  कुछ  चीनी
 मिल  मजदूरों  के  घर  जहां  वह  रहते  हैं  देखने
 का  मौका  मिला  है  उत्तरी  बिहार  की  बात  है
 एक  मजदूर  को  एक  छोटी  सी  कोठरी  मिली

 में  बेचारा  मजदूर  अपनी  बकरी  भी  बांधता
 है,  खाट  भी  उसकी  वहीं  रहती  है  ओर  उसके
 बच्चे  भो  उसमें  पढ़ते  हैं  -  राज  देश  में  जितने
 भी  चीनी  उद्योग  के  मालिक  हैं  अपने  मजदूरों
 के  रहने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  किये  हुए  हैं।
 दवा  दारू  का  भी  उचित  प्रबन्ध  नहीं  है  ny
 यदि  चीनी  मिल  के  मजदूरों  को  कभी  कोई
 दिक्कत  होती  है  तो  उनके  लेबर  आफिसर  या
 लेबर  कमिश्नर  को  भी  यदि  तार  देकर  मिल
 में  अगर  बुलाया  जाय तो  लेबर  कमिश्नर  या
 लेबर  इंस्पेक्टर  जो  होते  हैं  वह  उस  मिल  के
 अहाते  में  जो  उनका  गेस्ट  हाउस  होता  है
 उसी  में  आ  कर  ठहरते  हैं,  मिल  की  भोर  से
 उनके  खाने  इत्यादि  की  व्यवस्था  की  जाती  है
 लेकिन  जिस  गरीब  की  सुविधा  के  लिए
 बह  रखे  जाते  हैं  उन  गरीब  मजदूर  की  सुविधा
 के  ऊपर  जरा  सा  भी  ध्यान  नहीं  देते  ।  मुझे
 देखने  का  मौका  मिला  ।  रीगा  शुगर  फैक्ट्री
 में  मजदूरों  की  हडताल  हो  रही  थी  और  लेबर
 कमिश्नर  आये  ।  उनके  लिए  सरकार  की  ओर
 सेडी०  ए०  और  सकट  हाउस  वगैरह  रहता  है
 लेकिन  फ़िर  भी  मैंने  देखा  रीगा  शुगर  फैक्ट्री
 की  ओर  से  जो  गेस्ट  हाउस  है  उसी  में  जाकर  वह
 ठहरे  ।  उनके  लिए  फ्रैक्ट्री  की  ओर  से  भोजन
 की  सारी  व्यवस्था  की  गई  t  जो  बेचारे  गरीब
 मजदूर  जिनकी  छंटनी  हुई  थी,  यह  तड़पते  ही
 रहेलेकिनलेबर कमिश्नर  ओर  लेबर  इंस्पेक्टर
 उनकी  बातों  को  सुने  बिना  ही  पटना  वापस
 चले  आये  t

 हजारों  ऐसे  युवक  हैं  कि  जो  आई०  टी०
 आई  में  ट्रेनिंग  ने  चुके  हैं  1  लेकिन  डेढ  साल
 की  ट्रेनिंग  के  बाद  भी  उन्हें  कहीं  काम  नहीं
 मिलता  ।  आज  देश  में  हजारों  शिक्षक  हैँ  जो
 मैट्रिक की  ट्रेनिंग,  आई०  ए०  की  ट्रेनिंग ले
 चुके  हैं,  फ़िर  भी  उन्हें  नौकरी  नहीं  मिलती
 हजारों  शिक्षक  हैं  जो  ट्रेनिंग  लेने  के  पश्चात
 नी  कहीं  किमी  स्कूल  में  जिनको  नौकरी  नहीं
 मिलती  ।  बिहार  में  पढ़े  लिखे  हजारों  युवक
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 हैं  उन्हें  बी  ए  पास,  एम०  To  पास  करने
 के  पश्चात भी  लोअर  स्कूल  में  भी  उन्हें
 नौकरी  नहीं  मिलती  t  बिहार  में  एक  स्थान
 के  लिए  आवेदन  पत्न  मांगे  जाते  हैं  जिसके  लिए
 मैट्रकुलेशन  की  जरूरत  है  विष्ठा  हजारों
 आई०  ए०  और  बी०  Yo  की  असली के शंस
 आती  हैं  और  उसके  बाद  जितनी  जरूरत
 होती  है  वह  रखे  जाते  हैं  कौर  बाकी  बेचारे
 मारे  मारे  फ़िरते  रहते  हैं।  इसलिए  मैं  भापके
 द्वारा  अपने  श्रम  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा

 आज  जितने  शिक्षक  हैं  जिन्होंने  भपनी  ट्रेनिंग
 ले  ली  है,  भाई०  टी  आईज़० से  जितने
 ट्रेनिंग  लेकर  बैठे  हुए  हैं  उनकी  एक  लिस्ट
 बननी  चाहिए  और  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  में
 उन  लोगों  को  नोकरी  देने  की  व्यवस्था  होनी
 चाहिए ।

 आओ  हुकम  चाय  कछवाय:  भ्रम  इतना
 अच्छा  भाषण  हो  रहा  हे  भोर  गणपूर्ति  नहीं  है
 सदन  में,  मैं  आपकी  व्यवस्था  चाहता  हूं  tT

 सभापति  भोज्य :  मैं  गिन  रहा हूं  t
 माननीय सदस्य  तब  तक  बोलें  ।

 भी  qo  Wo  यादव  :  श्री मनु,  उत्तरी
 बिहार  में  धान  की  भी  बहुत  बड़ी  कैक्ट्ी  हैं,
 जो  काफी  संख्या  में  हैं  ।  लेकिन  वहां  भी
 मजदूर  की  स्थिति  अच्छी  नहीं  है

 सभापति  महोदय:  माननीय  सदस्य
 अपना  स्थान  ग्रहण  करें  बंटी  बज  रही  है।
 अब  कोरम  हो  गया  है  ।  माननीय  सदस्य
 अपना  भाषण  जारी  रखें  t

 श  न०प्र०्यादव: चेअरमैन  साहब,  मैं
 आदरणीय  श्रम  मंत्री  जी  बन  ध्यान
 बिहार  के  जो  पढ़े  लिखे  बेकार  लोग  हैं  उनकी
 तरफ़  ले  जाना  चाहता  हूँ  t  बिहार  में  सेकडों
 धान  की  मिलें  हैं।  वहां  पर  जो  मजदूर  मजदूरी
 करते  हैं  उन  के  लिए  न  धर  का  इंतजाम  है,
 न  उन  के  बच्चों  की  दवादारू  का  बंदोबस्त  है
 बेचारे  8  धंटे  के  बढ़े में में  किसी  डाक्टर  में
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 12  धंटे  काम  करते  हैं  किसी किसी  फ़ैक्टरी
 में 10,  10  धंटे  काम  करते  हैं।  दस,  दस  और
 बारह,  बारह  घंटे  तक  वहां  पर  उन  बेचारों  से
 काम  लिया  जाता  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन
 है  कि  उस  के  लिए  भी  एक  समय  निश्चित
 होना  चाहिए  ।  जो  भी  धान  की  फ्ैक्टरीज़
 चने  वाले  देश  में  हैं  सभी  फैक्टरियों  में
 जो  अनवर  हैं  उनके  रहने,  दवादारू  कौर  उनके
 बच्चों  के  पढ़ाने  इत्यादि  का  प्रबन्ध  होना
 चाहिए ।

 सभापति  महोदय:  माननीय  सदस्य  का
 समय  समाप्त  हो  रहा  है  शीघ्र  ही  वह  समाप्त
 करें

 शी  न०  we!  यादव:  श्री मनु,  कोयला  खानों
 में  जो  मजदूर  मजदूरी  करेते  हैं  उब  के  रहने
 इत्यादि  का  भी  कोई  प्रबन्ध  नहीं  है  इसलिए आ  कोयले  की  खानों  में  मजदूरी  करते  हैं
 उनकी  दवादारू,  मकान  भर  बच्चों  के  पढ़ाने
 आदि  की  अच्छी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।
 मैं  श्रम,  रोजगार  भर  पुनर्वास  मंत्रालय  की
 मांगों  का  समर्थन करता  हूं  t

 Shri  D.  C.  Sharma  (Gurdaspur):  Mr.
 Chairman,  Sir,  the  first  point  I  want
 to  make  about  this  ministry  is  that
 there  should  be  a  rechristening  of  this
 ministry.  The  word  ‘labour’  was  used
 in  the  victorian  age.  Though  there  is
 a  very  respectable  party  even  now
 in  ए.  ह  which  is  called  the  labour
 party;  now  a-days  nobody  uses  the
 word  ‘labour  in  any  part  of  the  world.
 Everywhere  workers  are  called
 workers  and  therefore  this  ministry
 shoulg  be  called  the  ministry  of
 workers,  employment  and  rehabilita-
 tation.  The  scope  of  the  word  worker
 has  been  widened  very  much;  it  has
 become  अ  very  comprehensive  word
 and  I  believe  that  the  word  ‘worker’
 should  include  not  only  those  persons
 who  are  manual  workers  or  use  the
 machines  but  also  those  persons  whom
 we  dub  as  white-collar  worker.  So,
 the  word  ‘worker’  should  be  made  an
 alj-inclusive  and  comprehensive  word.
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 (Shri  D.  con  Sharma]
 Unless  that  is  done,  I  think  the  word
 ‘worker’  will  carry  with  it  a  cannota-
 tion  which  is  not  in  keeping  with  the
 trends  that  are  prevailing  in  the
 modern  world.  At  the  same  time,  I
 would  say  that  this  Ministry  is  8  kind
 of  truncated  ministry.  When  I  say
 that,  I  mean  that  there  are  so  many
 sectors  of  workers  which  are  exclud-
 ed  from  the  purview  of  this  Ministry.
 The  railway  workers  are  not  within
 its  net;  the  defence  workers  are  a
 class  by  themselves.  Therefore,  I
 believe  that  all  kinds  of  workers
 should  be  under  the  scope  of  this
 Ministry,  so  that  we  can  have  an  over-
 all  picture  of  the  workers’  condition
 in  this  country  and,  at  the  same  time,
 the  rules  and  regulations  can  apply.
 to  them.

 Again,  there  are  some  sets  of  rules
 which  are  operative  in  the  public
 sector  and  other  rules  which  are  to
 be  scen  in  those  sectors  which  are
 run  by  private  agencies.  All  these
 are  anomalies  and  the  difficulty  is  this:
 that  ihe  larger  the  number  of  contra-
 dictions  this  Ministry  has,  the  less
 becomes  its  usefulness  to  the  coun-
 try.  I  hope  Shri  Jagjivan  Ram  who
 himself  belongs  to  the  class  of
 under-privileged  persons,  to  the  class
 of  those  dispossessed  persons  ,will  take
 note  of  these  suggestions  of  mine  and
 bring  within  the  scope  of  this  Ministry
 all  types  of  workers—Class  I  officers.
 Class  II,  Class  III  and  Class  IV
 people  who  work  with  their  hands.

 My  second  point  is  that  this  Minis-
 try  has  been  establishing  Wage  Boards.
 I  am  very  happy.  When  I  go  into  the
 report  I  find  that  those  Wage  Boards
 have  been  divided  into  four  categories.
 There  are  some  Wage  Boards  whose
 work  has  been  completed;  there  are
 pgome  Wage  Boards  whose  reports
 have  come  and  are  being  implemented.
 There  are  some  Wage  Boards  whose
 reports  are  still  waiting  for  implemen-
 tation.  Then  there  are  some  Wage
 Boards  which  are  on  the  anvil  of  this
 Ministry  and  which  are  not  receiving
 as  much  attention  ag  possible.  Living
 in  the  socialist  pattern  of  society,  I  do
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 not  believe  why  there  should  not  be
 Wage  Boards  for  all  types  of  workera
 I  would  plead  with  you  that  there
 should  be  Wage  Boards  for  teachera
 from  the  primary  stage  to  the  univer-
 sity  stage.  I  felt  very  happy  whem
 the  college  and  university  teachers  got
 a  good  deal  from  our  Education
 Ministry.  But  I  ask  you—I  am  sorry
 you  have  never  been  a  teacher,—

 Mr,  Chairman:  You  are  mistaken.
 Shri  D.  ए.  Sharma:  You  are  as  goo@

 as  a  teacher.  I  do  not  kno®  what  sins
 the  primary  school  teachers  have  com-
 mitted  what  wrong  the  secondary
 school  teachers  have  done,  that  their
 case  has  not  been  considered  so  far.
 You  should  not  think  that  1  am
 making  a  very  radical  suggestion.  This
 suggestion  has  come  from  no  less  a
 person  than  a  member  of  the  Planning
 Commission,  that  white  elephant  of
 this  Government  of  India,

 Mr.  Chairman:  He  should  finish
 within  two  ण  three  minutes.

 Shri  फे  C,  Sharma:  I  believe  there
 shoulg  be  a  Wage  Board  for  teachers.
 At  the  same  time,  I  want  to  bring
 to  the  notice  of  this  House  that  there
 are  four  estates  and  the  fourth  estate
 is  the  estate  of  the  juornalists,  the
 newspaper  world,  the  world  of  work-
 ing  journalists.  I  do  not  talk  of  pru-
 prietors;  I  do  not  talk  of  editors;  they
 are  a  class  by  themselves.  But  I  talk
 of  the  working  journalists.  The  work-
 ing  journalist  is  a  good  example  of
 sweated  labour  in  this  country.  I  ask
 the  hon.  Minister,  why  is  it  that  the
 legislation  pertaining  to  the  working
 journalists  hag  not  been  completed  in
 all  these  years.  I  remember  that  when
 1  came  to  the  Lok  Sabha  for  the  first
 time,  I  moved  a  resolution  trying  to
 see  to  it  that  the  conditions  of  work-
 ing  journalists  were  improved.  Of
 course,  a  Wage  Board  was  established.
 But  that  Wage  Board  is  like—I  should
 use  the  word  of  Dr.  A.  N.  Jha—....
 18.00  hrs.

 Mr.  Chairman:  The  hon.
 should  conclude  now.

 Member
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 Shri  0,  ए.  Sharma:  Sir,  I  will  con-
 dude  tomorrow.

 Mr.  Chairman:  No,  no.  There  is  no
 time  left.

 Shri  D.  C,  Sharma:  Tomorrow  1
 will  take  five  minutes.

 Mr.  Chairman:  I  do  not  think  it
 will  be  possible.  I  must  make  it  clear
 ‘that  we  have  already  exceeded  the
 time  allotted  for  this  debate.  Only
 the  hon.  Minister  will  speak  tomor-
 Tow.  I  would,  therefore,  request  him
 to  conclude  his  speech  today.

 Shri  D.  C.  Sharma;  Sir,  I  have  to
 eover  the  point  abouf  rehabilitation
 also.  Sir,  kindly  look  at  me,

 Mr.  Chairman:  That  is  what  I  have
 been  doing  all  the  time.  I  have  been
 looking  at  you.

 Shri  D.  ए,  Sharma:  I  have  to  make
 certain  points  about  rehabilitation.  If
 you  like  I  will  conclude  tomorrow.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  He  should
 reserve  his  points  for  next  year  and
 eonclude  now.

 Shri  D.  C,  Sharma:  I  want  to  ask
 one  question  of  the  Government  of
 India.  Why  is  it  that  the  Wage  Board
 of  Journalists  hag  not  completed  its
 labours  by  this  time?  What  has  it
 been  doing?  What  is  wrong  with  the
 personnel  of  the  Wage  Board?  What
 is  wrong  with  the  implementation
 machinery?  What  is  wrong  with  the
 terms  of  reference  given  to  them?
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 What  is  wrong  with  the  meetings  that
 are  held  and  no  decision  taken?  There-
 fore,  I  would  say,  you  should  try  to
 see  to  it  that  these  Wage  Boards
 become  the  kingpin  of  the  Ministry  of
 Labour  and  Employment.

 My  third  point  is  this.  We  are
 living  in  a  world  where  we  want  full
 employment.  I  was  reading  a  book
 the  other  day  about  Lord  Atlee.  It
 was  stated  tht  he  had  two  causes  to
 fight  for  and  to  live  for.  One  was
 that  there  should  be  full  employment
 in  U.K.  and  the  other  was  that  India
 should  become  free.  TI  would  request
 my  hon.  friend,  Shri  Jagjivan  Ram

 An  hon.  Member:  Sir,  it  is  already
 past  six  o'clock.

 Shri  D.  C.  Sharma:  Sir,  I  will  con-
 clude  tomorrow.

 Shri  Kapur  Singh  (Ludhiana):  Sir,
 let  us  know  what  type  of  India  he
 wants  to  make.  (Interruptions),

 Mr.  Chairman:  The  hon.  Minister
 will  reply  tomorrow.  The  House
 stands  adjourned  til)  11.00  a.m.  tomor-
 Tow.

 18.03  hrs,

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Tuesday,  April
 19,  1966/Chaitra  29,  1888  (Saka).


